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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 जनता  भविष्य  निधि  योजना

 *245.  श्री  राम  सहाय  पाँडे  :  कया  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्र

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  भविष्य  निधि  योजना  आरम्भ  करने  का

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  सुशीला  ate  ger  बचत  करने

 वालों  के  लाभ  के  लिए  जनता  भविष्य  निधि  स्कीम  शुरू  करने  का  एक  सुझाव  प्राप्त  21.0  है  ।  इस  स्कीम
 की  व्यावहारिकता  शौर  इसके  ब्यौरे  की  विस्तृत  जांच  किए  जाने  की  जरूरत  ae  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  है  |

 श्री
 राम  सहाय  फाड  :

 माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  यह  बताया  है  कि  एक  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 मेरे  कुछ  सुझाव  हैं  ।  प्रथम  तो  मैं  ae  जानना  चाहता  हुं  कि  लोगों  को  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदान  करने

 के  लिए  अल्प  बचत  का  विचार  किस
 व्यक्ति

 के  दिमाग  की
 उपज  दूसरे यह  सच  नहीं हैँ  कि  राष्ट्रीय

 बचत  श्रात्दोलन  शहरीਂ  क्षेत्र  में  प्रतिनिधिक  नियोजित  लोगों  तक  पहुंचे  और  उनकी  राय  का

 एक  भाग  हथिया  लिया  जाये  ।  मत  एक  नई  योजना  की ि  ग्रा वश्य कता  समझी  गई
 जिस

 पर  केन्द्र  द्वारा

 शीघ्र  विचार  किया  जायेगा  ।

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  जहां  तक  प्रश्न  के  भाग  का  सम्बन्ध  राष्ट्रीय  बचत

 maar  ने  यह  सुझाव  दिया हूँ
 ।  योजना  की  मुख्य  रूपरेखा  यह  है  कि  यद्यपि  हमारे  पास  गत

 7  या  8  वर्षों  से  चली  त्र  रही  लोक  भविष्य  निधि  योजना  हू  वह  जनता

 भविष्य  योजना  के  नाम  से  जानी  जायेंगी  कौर  इससे  लगभग  वहीं  लाभ  मिलेंगे  जो
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 1007०  @ भविष्य  fafa  योजना  के  श्रन्तगंत  उपलब्ध  हैं  पहली  योजना  ag  में

 20,000 रुपये  के  बीच  जमा  करने  वाले  व्यक्ति पर  लागू  होंगी  ।  जनता  भविष्य  निधि  योजना

 में  यह  प्रत्याशित  किया  गया  है  कि  25  रु०  या  इससे  अधिक  जमा  करने  वाला  व्यक्ति  इसके  लिए

 पात्र  होगा  और  ब्याज  की  ऊंची  दर  दी  जायेगी  ।  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  arma  योजना  के

 sata  दी  जाने  वाली  रियायत  तथा  छूट  इस  विशेष  योजना  के  ग्रन्तगंत  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।

 ये  कुछ  एक  मुख्य  बातें  हैं  ।
 सामाजिक  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपबन्ध  भी  किया  गया  जमाकर्ता  के  असामयिक

 मृत्यू  के  मामले  में  उसे  समय  से  ga  वही  राशि  मिलेगी  ।  दूसरा  पहलू  यह  है  कि  यह  wer  बचत

 योजना  शहरी  क्षेत्र  तक  ही  सीमित  नहीं  होगी  रोक  यह  ग्रामीण  क्षेत्र  में  भी  लागू  होगी  |

 राष्ट्रीय  बचत  आयुकंत  द्रोह  अन्य  जमा  संस्थानों  का  यही  प्रयास  है  कौर  मेरे  विचार  में  हम

 इस  दिशा  में  अच्छी  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  राम  सहाय  पाँडे  :  पहले  चरण  में  रिक्शा  बीड़ी  कौर  पान  बेचने

 वाले  दुकानदार  जैसे  नियोजित  व्यवितयों  पर  लागू  होगी  ।  क्या  यह  सच  नही ंहै
 कि  योजना

 को  जनता  योजना  बनाने
 हेतू

 ब्याज  की
 दर

 बढ़ा  कर  वाणिज्यिक  बैकों  की  दर  के  समान  लाने  के  लिए

 सुझाव दिये  गये  हैं  ?

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  मूल  उद्देश्य  यह  है  कि  यह  निम्न  लगें  के  लोगों  पर  पुरी  तरह  लागू

 होनी  चाहिए  ।  एक  किस्त  में  25  पये  जमा  करने  के  बजाय  5  पये  की  किस्त  होनी  चाहिये  ।  यदि

 लोगों  के  पास  एक  किस्त  में  5  पये  भी  नहीं  हों  तो  वे  25  50  पैस ेया  100  पैसे  के  स्टाम्प

 एकत्रित  कर  सकते  हैं  म्यार  वह  बचत  काले  पर  उन्हें  जोड़  सकते  हैं  ।  जब  राशि  5  रु०  हो  जाये  तो  वे

 डाकघर  बचत  बैक  पास  बुक  में  बदले  जा  सकते  इस  तरह  वह  वर्ष  में  25  रु०  जमा  कर  सकता  है  ।

 इससे  पान  वालों  तथा  लोगों  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  इस  योजना  का  लाभ  होगा  ।  जहां  तक  योजना

 को  आकर्षित  बनाने  का  सम्बन्ध  इसकी  जांच  की  जायेगी  gale  क्या  प्रशासनिक  प्रचार  के  रूप  में

 अथवा  वसूली  करने  अथवा  स्टाम्प ों  के  मुद्रण  में खच  किया  गया  धन  लाभ  के  अनुरूप  होगा  ?

 इस  प्रशन  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  किया  जायेगा  ।  योजना  में  की  गई  व्यवस्था  के  अनुसार  ब्याज

 की  दर  निर्धारित  की  गई  जो  कुछ  ऊंची  है  कौर  हमें  इसकी  जांच  करनी  होगी  ।

 Exchange  Rate  Of  Rupee

 *  246,  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  State:

 (a)  the  names  of  the  countries  with  which  there  is  direct  rupee  trade  at  present  ;  and

 Pound  Sterling?
 (b)_  the  position  of  Indian  currencyin  European  trade  after  its  severing  direct  link  with  the

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatagi  ):

 (a)  Indja  has  trade  relations  with  the  following  countries  on  the  basis  of  payments  in
 non-convertible  Indian  Rupees

 The  USSR,  Bulgaria,  Czechoslovakia,  Hungary,  Poland  Romania,  German  Demc-
 cratic  Republic,  The  Democratic  People’s  Republic  of  Korea,  Sudan  and  Egypt.

 (b)  There  has  been  no  effect.of  the  delinking  of  the  rupee  from  the  Pound  Sterling  in
 case  of  our  trade  with  countries  in  Eastern  Europe  with  whom  we  have  rupee  payment  arratge=
 ments.  Under  our  payments  arrangements  with  these  countries,  trade  accounts  are  Settled  in
 Indian  rupees  only  and  there  is  No  direct  link  between  the  Rupee  and  the  Pound  Sterling.
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 As  regards  Western  Europe,  the  exchange  rates  of  the  rupee  vis-a-vis  currencies  of  Western
 European  countries,  since  September  25,  1975  are  based  on  daily  excharge  rate  movements  of  a
 few  Selected  currencies  of  countries

 which
 are  Indials  major  trading  partners.

 Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  Mr.  Speaker.  there  were  two  methods  of  foreign  trade.
 One  was  Pound  Sterling  and  the  other  Rupee.  The  Ieply  given  bythe  Minister  reveals  that  there
 has  been  no  effecton  thecountries  with  which  we  had  our  foreign  tradein  Pound  Sterlirg.

 would  like  to  know  the  quantum  of  trade  done  with  Britain  and  European  Common  Market
 since  delinking  of  the  rupee  from  the  Pound  Sterling  and  what  istheir  reactions  in  regard
 thereto  and  whether  they  faced  any  difficulty  or  not  ?

 Smt.  Sushila  Rohatgi:  We  had  experienced  certair.  difficulties  when  the  rupee  was
 delinked  from  Pound  Sterling.  Keepirg  in  view  these  difficulties  ard  11:16] 21017 2]  mcretary
 Situation  there  are  frequent  changes  as  so  maty  curreN  cies  were  afoat  at  that  time  and  when  the
 Pound  fluctuated  and  its  rate  changed,  it  had  its  impact  on  us  without  there  beitg  any  direct
 cause  and  weexperienced  considerable  instability.  After  reviewir  g  allthese  things  it  has  been
 decided  thatit  will  be  better  to  delink  the  rupee  fromthe  Pound.  Hence  the  rupee
 was  delinked  from  the  Pound  and  linked  to  the  basket  of  cUrrencies.  Its  impact  is  that
 the  rupee  appreciated  in  comparison  to  the  Pound  and  there  was  separate  impact  so  far  as  other
 cUrrencies  are  concerned,

 Mr.  Speaker  He  has  asked  some  other  question.  He  has  asked  about  its  impact
 on  Britain  and  European  Common  Market.  He  has  not  asked  why  you  have  delirked  it.  If
 you  have  got  this  information  please  give  it  and  if  not,  he  can  ask  other  question,

 Smt.  Sushila  Rohatgi  There  is  no  such  information.

 Shri  Shanker  Dayal  Singh:  I  want  tc  knowthe  quartum  oftrade  done  with  Britain
 or  a  juropean  Common  Market  after  delinking  ofthe  rupee  withthe  Pound  Sterlirg.

 Smt.  Sushila  Rohatgi  What  direct  relation  has  it  got  with  this’

 कौशिक
 )

 का  विकास

 *  248.  श्री
 सेठी  :  क्या  पर्यटन

 प्रौढ़  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे कि  ४

 उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  प्रसिद्ध  सुर्य  मंदिर  के  निकट  कौशिक  में  क्या
 विशिष्ट

 विकास

 कार्य  करने  का  केन्द्र  से  प्रस्ताव  किया है  ;  थ्रोट

 उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 फ्यंटन  झ्र  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  फाल  सिह  )
 :  )  कोणार्क  के  सुर्य

 मन्दिर  के  mane  के  क्षेत्र  के  लिए  प्रस्तावित  विकास  की  मास्टर  प्लान  के  एक  भाग  के  रूप  में

 कोणों  के  समुद्र-तटीय  कॉम्प्लेक्स  के  विकास  को  सम्मिलित  करने  के  लिए  एक  सुझाव  1975  में

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  हया  था  ।

 क्योंकि  विकास  की  दोनों  एक  स्मारक  के  रास-पास  तथा  दूसरी  समुद्र  तट  के

 भिन्न-भिन्न  प्रकृति  की  मत  राज्य  सरकार  को  सूचित  किया  गया  कि  समुद्रतटीय  पर्यटन

 के  विकास  के  लिए  एक  पुथल  मास्टर  प्लान  बनाना  आवश्यक  होगा  ।

 राज्य  सरकार  को  इस  बारे  में  भी  सुचित  कर  दिया  गया  था  कि  क्योंकि  भारत  में  समुद्रतटीय

 पर्यटन  एक  नया  विचार  है  जिसके  ग्रम्तर्राष्ट्रीय  पर्यटक  मार्केट  फ़िलहाल  परिसीमित  तथा
 साधनों

 पर  लगे  प्रतिबन्धों  को  भी  दृष्टि  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  dea  विभाग  के  प्रयत्नों  को  उन  समुद्रतटीय  क्षेत्रों

 पर  केन्द्रित किया  जा  रहा  है  जिन  पर  कार्य  पहले  ही  प्रारम्भ हो  चुका है  जैसे  गोवा

 तथा  महाबलिपुरम  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटकों  को  श्रावित  करने  के  लिए  उपर्युक्त  तीन  स्थानों
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 पर  समुद्रतटीय  पेंशन  परिणामों  की  सफ़लता  का  मूल्यांकन  करने  केਂ  पश्चात  ही  wea  विभाग

 समृद्रतटीय  पर्यटन  विकास  के  लिए  नये  क्षेत्र  के  सृजन  पर  विचार  कर  सकता

 श्री  aaa  सेठी  माननीय  मंत्री  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  errs  ऐतिहासिक  स्मारकों

 में  से  एक  महत्वपूर्ण  स्थल  है  जिसे  झ्र धिक  cent  विशेषकर  देश  के  पूर्वी  भाग  झ्राकर्षित  करने

 हेतु  विकसित  करने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  मंत्री  जी  ने  सभी  बताया  कि  उन्हें  इस  मन्दिर  को  दो  ढंग

 से  विकसित  करने  के  लिए  सुझाव  प्राप्त  हुए  पहला  सुझाव  यह  है  कि  मन्दिर  के  चारों  प्रो  विकास

 किया  जाये  श्र  दूसरा  समुद्रतटीय  क्षेत्र  का  विकास  किया  जाये  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  पहले

 मन्दिर  के  चारों  कौर  के  क्षेत्र  झर  बाद  में  समूद्र  के  तटीय  क्षेत्र  का  विकास  करने  में  क्या  कठिनाई

 है  ताकि  इस  क्षेत्र  की  कौर  अधिक  odes  आकर्षित  हों  ?

 थ्रो  सुरेन्द्रपाल  सिह  जैसा  कि  मैं  aaa  मुख्य  उत्तर  में  बता  चुका  हूं  कि  जहां  तक  मन्दिर के
 चारों  शोर  के  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  बहत  योजना  का  सम्बन्ध  यह  योजना  तैयार  की  जा  रही हैं

 अर  जसे  ही  योजना  के  are  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  arg  आरम्भ  कर  दिया  जायेगा  ।  जहां

 तक  समुद्र  तटीय  क्षेत्र  के  विकास  का  सम्बन्ध  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 श्री  भ्र जुन  सेठी  :  मन्दिर  के  चारों  are  तथा  समुद्र  तटीय  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  कुल  अनुमानित

 लागत  कितनी  होगी  |

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :  प्रभी  मैं  सही  रूप  से  यह  नहीं  बता  सकता  कि  कितनी  लागत  जायेगी  ।

 जब  तक  हमें  योजना  नहीं  मिल  जाती  कौर  हम  उस  पर  चर्चा  नहीं  कर  लेते  तब  तक  यह  नहीं  कहा  जा

 सकता  कि  कितनी  लागत

 नागार्जुनसागर  का  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  पेंट  केन्द्र  के  रूप  में  विकास

 *  24  श्री  वाई०  Wt:  कया  पर्यटन  ale  नागर  विमानन  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  भारत  कर्स्टन  विकास  निगम  ने  नागार्जुन  सागर  का  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटक

 केन्द्र  के  रूप  में  विकास  करने  की  दृष्टि  से  विजय  बिहार  स्थल  को  कौर  नागार्जुन  सागर  पर  उपलब्ध

 कुछ  ey  स्थलों  को  रखरखाव  तथा  विकास  के  लिए  अधिकार  में  लेने  का  प्रस्ताव  किया  हैं  ;

 शौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  जब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 wea  श्र  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  ?  ar
 /

 )  झ्रां घ्न प्रदेश  सरकार ने  केन्द्रीय  odes  विभाग  से  प्रस्ताव  किया  था  कि  वे
 ~

 बिहार

 कॉम्प्लेक्स  तथा
 नागार्जुनसागर  में  कुछ  कौर  स्थान  को  दीर्घावधि  पट्टें  पर  ले  लें

 ताकि  इसे  तब  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  लिए  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  सौंपा  जा  सके  ।

 इस  मा  मले  में  अ्रगली  कार्यवाही  राज्य  सरकार  से  दीर्घावधि  पट्टे  के  नियम  व  शर्तें  प्राप्त  हो  जाने

 पर  ही  की  जिनके  बारे  में  सुचना  की  कभी  तक  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।
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 श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  नागार्जुनसागर  में  पर्यटन  केन्द्रों
 के  विकास  हेतु  योजनाएं  पेश  करने

 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  कब  कहा  ?

 थी
 सुरेख  फाल  यहं  विचार  सर्वप्रथम  1972  में  शुरू  किया  गया  था  |

 श्री  ago  ईश्वर  यदि  योजनाएं  स्वीकार  कर  ली  जाती  हैं  नागार्जुनसागर  में

 wale  पर्यटन  केन्द्र  के विकास  की  लागत  कौन  पुरी  करेगा  ।

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  यह  प्रश्न  विजय  बिहार  क्षेत्र  के  अधिग्रहण  के  बारे  मे ंहू  न  कि  पर्यटन

 केन्द्र  के  रूप  में  नागार्जुनसागर के  विकास  के  बारे में  ।

 श्रीमती  रोजा  seis  :  नागार्जुनसागर  के  संग्रहालय  में  कई  पट्टियों  की  प्रतिकृतियां  बनाने

 को  संभावना  है  प्रौढ़  फिर  उन्हें  संग्रहालय  देखने  खाने  वाले  पर्यटकों  को  बेचा  जा  सकता  है  ।  मेरा  ख्याल

 हूँ  कि  वहां  संग्रहालय है
 ।  मैं  जानना  चाहती हूं  कि  क्या  सरकार  इस  मामले  पर  गम्भीरता  से

 विचार  कर  रही  है  ।

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :  यह  सुझाव  कार्यवाही  करने  हेतु  है  |

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  खोला  जाना

 *250.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  2  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  वर्ष  1976  में  देश  में  शौर  अधिक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोलने  का  विचार है  ;

 रोक

 यदि  तो  कहां  शौर  कब  ?

 राजस्व  ate  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारों  राज्य  मंत्री  प्रणव  :  जी

 et

 चालू  वर्ष  में  ates  पर  होशंगाबाद  में  दो  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  की  जा  चुकी  हू  तौर  तीसरे  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  उद्घाटन  बेल्लारी

 में  25  1976  को  किया  ate  dal  की  स्थापना  करने  के  लिए

 स्थानों  को  चुना  जा  रहा  है  ।  जन-शक्ति  की  कमी  होने  पर  भी  सरका र  का  यह  प्रयास  होगा  कि  12

 1977  के  पहले  देश  के  विभिन्न  भागों  में  ऐसे  पचास  बैंकों  की  स्थापना  हो  जाय  ।

 at  पी०  जी०  मावलंकर  :  ग्रामीण  बैंकों  के  मूलाधार  तथा  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 कि  माननीय  वित्त  श्री  सुब्रह्मण्यम  ने  कहा  था  कि  ग्रामीण  बैंकों  को  ग्रामीण  भारत  की  आधिक

 गतिविधियों  में  जीवन  संचार  करना  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  समूचे  देश  में

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  करने  में  एसे  gat  की  सम्भाव्यता  तथा  वाणिज्यिक

 उनके  प्रशासन  में  व्यावहारिक  उनकी  व्य वहा यंता  तथा  ऐसी  ही  अरन्य  बातों  को  ध्यान  में

 रखा  जायेगा  और  यदि  हां  तो  क्या  इन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  यह  आशा  करती  है  कि

 वे  ग्रसते  वर्ष  कि प्रप्नल  तक  50  बेक  खोल  aa  ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  इस  विधेयक  पर  हुई  चर्चा  के  दौरान  मैंने  उल्लेख  किया  था  कि

 ga  निम्नलिखित मानदण्डों  पर  जोर  दे  रहे  हैं  ।  हम  देखते हैं  कि  कया
 राज्य

 में  कोई  बैंक
 नहीं

 है
 और
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 बया  वहां  विकास  की  संभावना  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  प्रत्येक  वाणिज्यिक  बेक  का  कम  से  कम  एक

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  हो  ।  इस  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  हम  प्रत्येक  राज्य  में  कार्यवाही  करने

 का  प्रयास  करेंगे  किन्तु  बैंक  की  स्थापना  के  लिए  स्थान  चुनने  से  पटले  हम  इस  प्रश्न  पर  विचार  करते

 हैं  कि  क्या  वहां  बक  की  आवश्यकता  है  कौर  कया  वहां  बैंक  की  स्थापना  व्यावहारिक  हैं  अथवा  नहीं  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  शेष  की  बात  है  कि  माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  यदि  संभव  होगा

 तो  प्रत्येक  राज्य  में  बैंक  खोलने  के  लिए  प्रयास  किया  जाएगा  ।  इसका  ay  यह  है  कि  समूचे  देश  में

 इन  fat  का  वितरण  संतुलित  ढंग  से  हो  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  aaa  दो  महीनों  के  दौरान

 विशेषकर  भारत  के  पश्चिमी  भाग  में  गुजरात  तथा  महाराष्ट्र  में  ऐसे  बैंकों  को  खोलने  के  लिए

 सरकार  ने  पहले  ही  योजनाएं  तैयार  कर  ली  हैं  ?

 जी  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  शायद  गुजरात  तथा  महाराष्ट्र  प्रथम  मानदण्ड  के  grata  नहीं

 ara  क्योंकि  वे  ऐसे  राज्य  नहीं  हैं  जहां  बैंक  न  हों  ।  शायद  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  हैं  कि

 इनਂ  दोनों  ही  राज्यों  में  सहकारी  आन्दोलन  ने  काफी  जोर  पकड़  रखा  है  ।  जसा  कि  मैं  पूर्वे  waar  पर

 उल्लेख  कर  चुका  हूं  कि  ये  बेक  सहकारी  आन्दोलन  के  पूरक  होंगे  ।  इसलिए  यदि  जरूरत  होगी  तो

 गुजरात  शोर  महाराष्ट्र  में  भी  अवश्य  उनकी  स्थापना  की  जायेगी  किन्तु  मेरे  लिये  यह  बताना  कठिन

 होगा  कि  क्या  उनकी  स्थापना  ०५ उगल  दो  महीनों  के  भ्रमर  हो  जायेगी  |

 Shri  Jagannath  Misra:  Mr.  Speaker,  such  banks  play  a  Significant  rcle  in  the  de-

 velopment  of  villages  and  I  am  glad  to  know  fromthe  Hon.
 would  like  to  know  from  the  Hon.

 Minister  that  50  such  barks
 Ministcr  as  to  how will  be  opened  by  March,  1977.

 many  such  banks  would  be  opened  in  Bihar.

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  बिहार  में  खोले  जाने  वाले  ऐसे  बैकों  की  सही  संख्या  बताना  मेरे  लिए

 कठिन  है  किन्तु  भोजपुर  जिले  में  हमने  ऐसे  एक  बक  की  स्थापना  पहले  ही  कर  ली  है  ।

 शो  पी०  बेकटासुब्बया  :  इन  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैकों  को  खोलने  के  लिए  at  मानदण्ड  निर्धारित

 किया  गया  वह  प्रशंसनीय  है  ग्रोवर  मन्त्री  महोदय  उन  क्षेत्रों  जहां  बैंक  नहीं  इन  बैंकों  का  युक्तियुक्त

 पूर्ण  वितरण  करना  चाहते  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  कर्नाटक  में  बेल्लारी  में  एक  ऐसा  बंक  स्थापित  किया

 जा  रहा  माननीय  मन्त्री  जी  के  ग्च्नाथ  मैं  यह  बता  दूं  कि  कर्नाटक  में  कई  बेक  है  are  वहां  बैंकों  की

 कोई  कमी  नहीं  है  ।  निःसन्देह  यह  विशेष  क्षेत्र  ऐसा  हो  सकता  जिसमें  बैंक  न  हों  ।  सीमित  atk

 पिछड़ा  att  समृद्ध  क्षेत्रों  के  बीच  समानता  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  ऋण

 देने  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं  ्र  जेसा  कि  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  प्रादेशिक  बैंक  सहकारी  समितियों

 तथा  वाणिज्यिक  बैंकों  से  भिन्न  हूं  ।  कया  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जान  सकता  हुं  कि  उन्होंने  देश  में  ऐसे

 क्षेत्रों  का  चुनाव  कर  लिया  उदाहरण के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  में  रायलसीमा  में  कोई  बैंक  नहीं  है
 |

 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  ऐसे  बैंकों
 की

 स्थापना  करते  समय  इस  पहलू  को  ध्यान  में  रखेगा
 ।

 थों  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  इन  पतलूनों  पर  विचार  करने  तथा  ग्रामीण  बैंकों  के  लिए  स्थल

 चुनाव  हेतु  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  स्टीर्यारंग  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 ShriSarjoo  Pandey  :  TheHon.'  Ministerhasjustnowstated  that  50  suchbanks  would
 be  opened,  want  to  know  what  criteriahas  been  adopted  for  setting  up  of  these  banksand
 how  much  distance  will  be  covered  by  a  bark  for  giving  loans  to  the  rural  people
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 ae

 at  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  मैंने  ग्राहको  बता  दिया  है  कि  यह  सम्भव  नहीं  इस  पहलू  पर

 विचार  करने  के  लिए  एक  eater  समिति  की  नियुक्ति  की  गई  है  ।  किन्तु  मैं  प्राकार  इस  बारे  में  मोटे

 तौर  पर  बता  सकता  इसके  लिए  स्थानों  का  निर्धारण  सम्भव  नहीं  है  ।

 att  बी०  Ho  दास  चौधरी  :  माननीय  मन्त्री  ने  बताया  कि  सरकार  का  यही  प्रयास  है  कि  जिन

 स्थानों  पर  बैंक  नहीं  वहां  ग्रामीण  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिए  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना

 की  मैं  माननीय  मन्त्री
 से

 जानना  चाहता हूं
 कि  गैर-बैंक  क्षेत्र

 से
 उनका  क्या  अभिप्राय  क्या

 ग्राम  देश  में  कोई  ऐसा  जिला  जहां  बैंक  नहीं  है  ?  मैं  पके  माध्यम  से  मन्त्री  जी  को  पूछना  चाहता  हूं

 कि  कया  ag  उन  क्षेत्रों  पर  विचार  करेंगे  जहां  लाखों  लोगों  के  लिए  केवल  एक  बैंक  है  कौर  जहां  केवल

 15,000  या  18,000  लोगों के  लिये  कई  बैंक  हैं  ?  क्या  मन्त्री  जी  क्षेत्रों  के  इस  पहलू
 पर

 विचार  करेंगे

 जहां  इनकी  संख्या  कम  है  शर  जहां  औसत  35  व्यक्ति  प्रति  बैंक  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  इस  मामले  पर  विचार  करेंगे  ग्रोवर  प्रादेशिक

 ग्रामीण  बैंकों  के  लिए  स्थानों  का  चुनाव  करते  समय  इस  मामले  को  विशेषज्ञ  समिति  को  सौंपेंगे  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मर्जों  माननीय  सदस्य
 ने

 बैंक  वाले  क्षेत्रों  तथा  गेर  बैंक  वाले  क्षेत्रों  का

 मानदण्ड  स्वयं  बता  दिया  है

 उत्तर  प्रदेश  में  गरीब  ग्रामीणों  को  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  से  ऋण

 *251.  थ्री  एस०  एम०  बुर्जों  :  व्या  faa  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  द्वारा  हाल  ही  में  दिये  गये  इस  वक्तव्य

 की  रोक  दिलाया  गया  है  कि  कृषि  में  तेजी  लाने  के  लिए  किसानों  को  ऋण  हेतु  400  करोड़  रुपये  की

 झ्रावश्यकता  है  ;

 यदि  तो  राष्ट्रीय क्त  बैंकों  ने  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ;

 क्या  सरकार  ने  उन  गरीब  ग्रामीणों  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ऋण  दिलवाने  के  लिए  कोई

 कोई  कार्यवाही  की  है  चिन्ह  प्रधान  मन्त्री  के  20  सुतरी  कार्यक्रम  के  म्रनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  भूमि  दी  गयी

 थी  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 =
 ्

 कन राजस्व  रोक  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  म
 फर्जी  )

 :  से

 सदन  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 13  1975  को  उत्तर  प्रदेश  में  हुई  बैठक  में  वाणिज्यिक  बैंकों  के  क्षेत्री
 य

 निदेशकों  के  समक्ष  भाषण  करते  समय  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  था  कि

 उत्तर  प्रदेश  के  कृषि  क्षेत्र  की  आवश्यकताएं  मोटे  तौर  पर  लगभग  400  करोड़  रुपये  है  ।

 (a)  कृषि  क्षेत्र  की ऋण  की  कुल  आवश्यकताएं  सहकारी  तथा  वाणिज्यिक  बैंकों  जैसे  संस्थागत

 अ्रभिकरणों  विभिन्न  प्राधिकरणों  द्वारा  पुरी  की  जाती  हैं  ;  यद्यपि  उत्तर  प्रदेश  में  वाणिज्यिक

 बैंकों  द्वारा  ऋण  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  निश्चित  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  फिर  भी  ये
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 oo

 बैक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अपनी  शाखों  का  विस्तार  अ्रधिकाधिक  ऋ  ण  देने  के  लिए  अधिकाधिक  गांवों

 को  प्राथमिक  ऋण  समितियों  के  माध्यम  से  वित्त  व्यवस्था  झ्र ौर  राज्यों  में  व्यापक  वित्त

 पोषण के  लिए  विशेष योजनाएं  बनाकर  झपने  ऋणों  को  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहे  इसके

 वाणिज्यिक  बैक  सरकारी  क्षेत्र  के  बैक  छोटे  कौर  सीमांति  कृषि

 ग्रामीण  शिल्पियों  wiz  छोटे  उद्योगियों  शादी  के  लिए  ऋण  की  व्यवस्था  करके  ग्रामीण  wey  व्यवस्था  का

 विकास  करने  की  दृष्टि  से  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  प्रयोजन  कर  रहे  हैं  ।

 भर
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  सूचित  किया  है  कि  वे  पिछले  महीनों  20  gat

 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  सहायता  देने  के  लिए  कृषि  के  क्षेत्र  में  योजनाएं  आरम्भ  कर  रहे  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंक  कृषि  मजदूरों  विशेष  रूप  से  बंधा  मजदूरी  से  aaa  किये  गये  मजदूरों

 कृषि  सहायक  कार्यकलपों  को  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करते  हैं  ate  उनका  वित्तपोषण  करते  हैं  ।  जिन

 व्यक्तियों  को  भूमि  दी  गई  है  उनके  लिए  झ्रासान  ऋण  शर्तों  पर  कार्यचालन  पूंजी  की  आवश्यकताओं  के

 लिए  तथा  बैल  कौर  कृषि  उपकरणों  की  खरीद  कौर  भूमि  विकास  के  वास्ते  सावधिक  आवश्यकताओं

 के  लिए  भी  वित्त  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  बैंकों  ने  छोटे  ate  सी  मौलिक  किसानों

 विशेष  रूप  से  मनु सूच्  चित  जाति  कौर  जन  जाति  के  किसानों  चिकित्सा  शर  शिक्षा  व्यय  पुरा  करने

 के  लिये  सीमित  मात्रा  में  उपभोग-वित्त  की  भी  व्यवस्था  की  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बीजों  :  मैं  यह  जानना  चाहता हुं  कि  क्या  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश

 के  राज्य  पाल  डा०  चन्ना  रेड्डी  के  17  दिसम्बर  को  आगरा  में  दिये  गये  इस  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया  गया

 है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  कृषि  में  तेजी  लाने  के  लिये  किसानों  में  ऋण  के  रूप  में  वितरण  हेतु  लगभग  400  करोड़

 रुपये  की  आवश्यकता  है  ?  डा०  रेड्डी  संवाददाताओं  से  बातचीत  कर  रहे  थे  कि  भूमिहीनों  में  फालतू  भूमि

 के  वितरण  का  कार्य  प्राथमिकता के  अधार  पर  प्रारम्भ  किया  गया  है  ।  परन्तु  यह  तभी  सफलतापुवेक

 पुरा  किया  जा  सकता  जब  उन्हें  कुछ  ऋण  दिये  जायें  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  सच  है  कि

 उन्होंने  400  करोड़  रुपए  की  मांग  की  थी  कौर  यदि  ह  तो  किसानों  की  दशा  सुधारने  के  लिये  पांचवीं

 योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  को  कितनी  राशि  दी  जायेगी  ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  हमने  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  की  टिप्पणियों  को  पढ़ा  है  तथा

 बीमारी  विभाग  द्वारा  जो  विभिन्न  कदम  उठाये  गये  हैं  उन  का  मुख्य  ब्यौरा  उस  विवरण  में  दिया

 गया  है  जो  मैं  ने  सभा  पटल  पर  रख  दिया  इंस  के  अतिरिक्त  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  स्थापित

 किये  जा  रहे  हैं  ।  कुछ  स्थापित  किये  जा  चुके  हैं  तथा  कौर  स्थापित  किये  जायेंगे  ।

 at  एस०  एम०  बनर्जी  :  पांचवीं  योजना  के  दौरान  श्रब  तक  कितनी  राशि  दी  गई  है  सनौर  इस

 उद्देश्य के  लिये  at  में
 कितनी  राशि  देने का  वचन दिया गंया  है  ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  यह  बहुत  विशिष्ट  प्रश्न  है  ।  यह  बताने  के  लिये  कि  वस्तुतः  कितनी

 राशि  का  वितरण  किया  गया  मुझे  पूर्व  सुचना  चाहिये  ।

 Co-operatives  and  Commercial  banks  ‘as  also  the  public  sectcr  banks  are  under  directions  to

 Shri  Narsitgh  Narain  Pandey  :,.As  the  Hon.  Minister  bas  stated  in  his  reply  that

 rovide  credit.  I  would  like  to  know  the  actual  amount  of  credit  so  far  Provided  by  these
 banks. b  The  Gov  ernorofU.  P.  has  said  that  about  Rs.  4o0  crores  are  needed  for  distri-
 bution  among  the  farmers.  would  like  to  krcw  the  actual  emotr  1'  advanced  to  them  ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  tar  कि  पहले  मैं  कह  चुका  यह  बताने  के  लिये  कि  श्राज  तक
 कितना  ऋण  दिया  गया  मुझे  सूचना  चाहिये  ।
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 23,  जनवरी  1976

 श्री  फरिपूर्णा  नन्द  पैन्यली  मेरे  विचार  में  ग्रामीण  बैकों  की  संख्या  बढ़ाने  से  उन  का  कार्यकरण

 |  अधिक  महत्वपूर्ण  20  सुतरी  रोक  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  देश  में  श्राम  विशेषतया  कमजोर

 वर्गों  की  दशा  सुधारना  इस  के  लिये  कई  विभागों  ने  समय  बद्ध  कार्यक्रम  बनाये  परन्तु  हमें  ज्ञात

 ष
 हुआ  है  कि  ग्रामीण  बैंकों  का  कार्यकरण  20  सूती  श्रमिक  कार्यक्रम  के  उद्देश्यों  के  अनुकूल  नहीं  है  ।  मे

 जानना  चाहता हुं  कि  ये  ग्रामीण  बैंक  20  सुतरी  आधिक  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  के  सनद  में  श्री  तक

 क्या  भूमिका  निभा  रहे  हैं  तथा  इनका  भविष्य  का  कार्यक्रम  क्या  है  ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  यदि  ग्रामीण  बैंक  से  माननीय  सदस्य  का  तात्पर्य  प्रादेशिक  ग्रामीण

 बैंक  तो  वे  तो  कभी  aren  किये  गये  हैं  ।  यदि  ग्रामीण  बैंकों  से  माननीय  सदस्य  का  तात्पर्य  ग्रामों  में

 वाणिज्यिक  बैंकों  की  शाखाओं  से  तो  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  उन्हें  20  सुतरी  आधिक

 कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  में  अधिक  कारगर  भूमिका  निभानी  चाहिये  ।  उन्होंने  कुछ  कार्य  किया  है  ।

 परन्तु  ग्राम  उन्हें  प्रभावी  भूमिका  निभानी  हम  उन  के  कार्यकरण  को  सुधारने  के  लिये  लगातार

 प्रयास  कर  रहे

 ब्रिटेन  से  सहायता

 *  254.  मौलाना  इसहाक  सम्भली  :
 व्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटेन  का  विचार  भारत  को  सहायता  के  रूप  में  185  करोड़  रूपये  देने का  है  ;

 झ्र ौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  शर्तें  क्या  है ं?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  आशा  कि  यूनाइटेड

 किंगडम  की  सरकार  भारत  को  वित्तीय  वर्ष  1975-76  में  लगभग  184  करोड़  रुपए  की  सहायता  के

 बचन  देगी  जिसका  ब्यौरा  इस  प्रकार  ह  oe

 करोड़  रुपए

 ‘ere  pS  pny  SS  NG  NG  SE

 (1)  कन्सॉर्शियम की  बैठक में  1975-76 के  लिए  दी  जाने  वाली

 173.25 सहायता  का  वचन

 3.75 (2)  तकनीकी  सहायता का  अ्रनुमानित  व्यय

 7.00 (3)  गेहूं  की  प्रस्तावित  सप्लाई  का  अनुमानित  मूल्य

 ee  TS

 184.00

 a  a  SY

 यह  सारी  सहायता  अनुदानों  के  रूप  में  होगी ।

 MaulanalIshaque  Sambhali:  Will  the  Hon.  Minister  be  pleased to  state  the  termsof
 the  aj

 Mr.  Speaker  :  It  is  in  the  shape  of  grants,

 Maulana  Ishaque  Sambhali  What  are  the  terms  and  conditions  attached  with
 these  grants.

 S  mt.  Sushila  Rohatgi:  As  Ihave  already  stated  that  the  entire  amount  is  in  the  shape
 of  grants,  Agreement  has  already  been  reached  in  all  matters  except  family  ए  lanning.  The

 terms  of  the  British  aid  are  much  softer  as  compared  to  those  of  other  countries.
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 राज्य  व्यापार  निगम  का  बुल्गारिया  के  साथ  रेयन  ग्रेड  पाप  की  सरोद  के  लिये  ठेका

 1255.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  oe  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  विश्व  में  विद्यमान  मूल्य  से  अधिक  मूल्य  पर  बुल्गारिया

 से  रेयन  ग्रेड  पल्प  खरीदने  का  ठेका  किया  कौर

 क्या  पल्प  को  इस्तेमाल  करने  वालों  को  we  यह  area  है  कि  पाप  के  इस  रायात

 से  उनकी  लागत  बहुत  बढ़  जायेगी  ?

 वाणिज्य  मंत्री  (sto  डी०  पो०  तथा  बुल्गारिया  से  इस  सामान

 के
 लिये  संविदा  राज्य  व्यापार  निगम  ने  मौजूदा  हालात  को  ध्यान  में  रख  कर  अपनी  पूरी  व्यावसायिक

 सूझ  बूझ  से  की  है  |

 श्री  Sto  डी०  देसाई  :  मैं  समझता हूं
 कि  वाणिज्य  मंत्री  को  हमारी  फाइबर  उपयोग  पद्धति

 में प्रा मल्  परिवर्तनों  सम्बन्धी  विश्व  बैंक  के  दल  के  सुझावों  की  जानकारी  हम  सैनिकों  बनाने

 के  लियेਂ  बल्गारिया  से  पाप  का  आयात  करते  हमें  समाचार  मिले  हैं  कि  देश  में  पल्प  निर्माण

 सम्बन्धी  काफीਂ  फालतू  क्षमता  है  ।  इसके  होते  हुए  भी  उद्योग  उंचे  मूल्य  पर  आयात  कर

 विश्व  बैंक  के  दल  के  हाल  के  निष्कर्षों  से  फाइबर  सम्बन्धी  नीति  बनाने  में  काफी  उपयोगी  सामग्री

 प्राप्त  हुई  इस  वर्ष  कुल  खपत  12-13  लाख  मीटरी  टन  होने  की  संभावना  हैं  ।  इन  परिस्थितियों

 में  क्या  माननीय  मंत्री  सभा  को  आश्वासन  देंगे  कि  एक  शोर  ती  वह  फालतू  सूती  फाइबर  के  निर्यात

 की  ग्र नुम ति  देंगे  ae  दूसरी  कौर  सैनिकों  बनाने  के  लिये  के  ग्रायात  में  कटौती  करेंगे  ?

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  हम  देश  के  श्रौद्योगिक  एककों  की  विशेष  आवश्यकता के

 लिए  भारी  मात्रा  में  इस  फिलामेंट  wie  अन्य  सामग्री  का  टायर  कार्डों  के  लिये  ग्रा यात  करते  हैं  ।

 हम  रुई  का  निर्यात  इस  लिये  करते  है ंकि  यदि  एक  विशेष  वर्धी  के  झ्रन्दर  रुई  का  देश  में  वाणिज्यिक

 उपयोग  न  किया  जा  तो  उसके  भंडार  रखना  फजूल  क्योंकि  इतने  में  बाजार  में  नये  मौसम

 कीः  रुई  ar  जाती  है  कौर  इससे  मूल्य  कौर  अधिक  गिर  जाते  इस  लिये  हमें  देश  में  संश्लिष्ट

 फाइबर  केਂ  एककों  की  आवश्यकता  तथा  निर्यात  की  आवश्यकता  दोनों  को  ध्यान  में  रखना  होता

 मैं  नहीं  समझता
 कि

 इसमें  कोई  असंगति  है
 ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  पल्प  का  रायात  रेशा  बनाने  के  लिये  किया

 q
 =

 जाता  है  कौर  रेशे  से
 लोगों

 के  पहनने  के  कपड़े  बनाये  जाते  हैं  ।  लोगों  की  अपनी  पसन्द  है  कि

 पोस्टर  फाइबर  पसन्द  करते  हैं  अथवा  संश्लिष्ट  फाइबर  अथवा  सूती  फाइबर  ।  माननीय  मंत्री  ने

 कहा  है  कि  मांग  की  श्रावश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिये  आयात  जरूरी  है  ।  मैंने  अपने  वक्तव्य  में

 कहा  है  कि  देश  में  सैनिकों  पल्प  बनाने  की  फालतू  क्षमता  wa  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि

 हम  रुई  के  निर्यात  को  अनुमति  देते  हैं  कौर  इसके  लिये  उन्होंने  जो  कारण  बताये  वे  हमें  स्वीकार

 परन्तु  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  विश्व  बैंक  के  प्रतिवेदन  की  आर  दिलाना  चाहता  हूं  जिसमें

 हमारी  कपड़ों
 की

 पसन्द
 की

 कटु  आलोचना  की  गई  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  रुई  प्रभारी  के  मूत्य
 की  तुलना  में  57  प्रतिशत

 मूल्य  पर  बेची  जाती  है  ।  मेरा  इतना  लम्बा  वक्तव्य  देने  का  उद्देश्य
 यह  है  कि  मंत्री  महोदय  यह  स्पष्ट  करें  कि  हमारी  फाइबर  नीति  क्या  है  ?  हम  अपनी  फाइबर  की

 कुल  आवश्यकता  को  किस  dad  में  देखते  मैं  उनसे  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  तीन  लाख  टन

 कपास  के  निर्यात  की  ऋतुमति  दें  ।
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 मौखिक  उत्तर
 वावा

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  इस  प्रश्न  के  सीमित  संदभ  में  तो  इतना  ही  कहा  जा  सकता

 है  कि  रुई  के  निर्यात  जिसे  वह  स्वयं  चाहते  सहमति  प्रदान  कर  दी
 गई  परन्तु

 हम  देश  की  आवश्यकता  पर  प्रभाव  डाल  कर  रुई  के  निर्यात  की  अनुमति  नहीं  दे  इससे  देश  में
 उपभोक्ताओं  को  उचित  मुल्य  पर  कपड़ा  नहीं  मिल  सकेगा  ।

 श्री  विदवनारायण  शास्त्री  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  किसी
 aa

 देश  से  भी  रेयन  पल्प
 का

 ग्रायात  किया  गया  है  झर  यदि  हां
 तो

 उसके  मूल्य
 बल्गारिया  के

 ग्रा यात  की  तुलना  में  कितना  हैं  ?

 Mo  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय :
 साधारणतया  हमारा  इरादा  कनाडा  से  इस  प्रकार  का  पल्प

 रायात  करने का  जो  हमारी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  तथा  टायर  कोर्ड  के  लिये  जरूरी  हैं  |

 परन्तु  उसके  लिये  अपेक्षित  राशि  उपलब्ध  नहीं  इसलिये  हम  ने  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  से  खरीद

 की  क्योंकि  वित्त  मंत्रालय  इस  उद्देश्य  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  देने  को  तैयार  न  इस  लिये

 हम  बल्गारिया  ara  पूर्वी  योरोपीय  स्रोतों  से  खरीद  करनी  पड़ी  ।  यह  सच  है  कि  हमें  कुछ  अधिक

 कीमत  देनी
 पड़ी  पर्त हम  ने  राज्य  व्यापार

 निगम  के  सेवा  प्रभार  से  उद्योग
 को

 मुक्त  करके
 उनको  क्षतिपूर्ति  करने  का  प्रयास  किया  इन  परिस्थितियों में  हमारे  लिये  ऐसा  करना ही

 उचित  था  |

 बेकिंग  सेवा  matt

 257.  श्री  एस०  एन०  सिया

 श्री  नारायण  चन्द  परिवार  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (4)  क्या  बैकिंग  सेवा  grat  गठित  किया  गया  कौर

 यदि  तो  आयोग  के  सदस्यों  के  नाम  कया  हैं  ?

 राजस्व  और
 बे

 किंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :  रोक

 (a).  अभी  बैकिंग  सेवा  आयोग  की  स्थापना  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  एस०  एन०  राष्ट्रपति  ने  विधेयक  जो  दोनों  सितारों  द्वारा  पास  किया

 गया  7-8-1975  को  अनुमति
 दे  दी  थी  ।  लगभग  पांच  महीने  व्यतीत  हो  गये  हैं  ।  मैं  जानना

 चाहता  हुं
 कि

 झ्रायोग  के  गठन  में  इतना  विलम्ब  कयों  दूसरे मैं  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  यह
 अ्रधिनियम  लागू  हो  गया  है  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखों  :  में  मानता हूं
 कि  बैंककारी  oar  स्थापित  करने  में  कुछ  विलम्ब

 ह्री  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  कौर  सभा  को  श्रीनिवासन  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हम  शीघ्रातिशीघ्र

 ara  का
 गठन  करने के  लिये  कदम  उठा  रहे  हैं  ।  ग्र धि नियम में  भी  यही  उपबन्ध  किया  गया  है  ।

 यदि  आयोग  स्थापित  नहीं  gar  तो  अधिनियम  कसे  लागू  हो  सकता  है  ।

 श्री  एस०  एन०  जबर  तक  श्रक्षिनियम  लागू  नहीं  श्रायॉग  की  स्थापना  नहीं

 की  जा  सकती  ।  परन्तु  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  जब  तक  आयोग  की  स्थापना  नहीं

 नियम
 लागू  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यह  बात  श्यान  दिये  जाने  योग्य  है  ।
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 मैं  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  देश  के  विभिन्  भागों  में  आयोग  के  प्रादेशिक  कार्यालय

 करने  का  प्रस्ताव है  ?

 श्री  प्रणब  कुमार मुखर्जी  :  शायद  माननीय  सदस्य  मुझे  गलत  समझे
 मेरे  कहने का

 aa  यह  था  कि  बैंककारी  आयोग  अ्रधिनियम  का  समूचा  उद्देश्य  man  स्थापित  करना है  ।

 है  । जब  तक  उनका  गठन  नहीं  कानून  लागू  नहीं  होगा  ।  मेरा  कहने  का  यही  तात्या है

 ऐसा  सरकार  द्वारा  अधिसूचना  जारी  करके  जा  सकता  है  प्लोर  हम  यथासंभव  शीघ्र  ऐसा

 करने  का  प्रयास करेंगे  ।

 जहां  तक  प्रश्न  के  अन्य  भाग  का  सम्बन्ध  अधिनियम  में  विभिन्न  उपबन्ध  हैं  कौर  हमें

 विधेयक  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  मिला  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  विभिन्न  भागों  से  प्राप्त  ्रभ्यावेदनों

 का  उल्लेख  किया  जब  आयोग  की  स्थापना  कर  ली  जायेगी  तब  इन  सब  पर  विचार  किया

 पाएगा  !

 प्रो०  नारायण  चन्द  परिदर  :  उन  परिस्थितियों  जिनमें  बैंककारी  सेवा  आयोग  विधेयक

 यहां ऐश  किया  wie  एक  बेक़रारी  सेवा  आयोग  की  स्थापना  के  लिए  सिफारिश  की  गई  हैं

 जिससे  wa  तक  केवल  बैंकों  की  भर्ती  नीति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  हीਂ  पड़ा  ध्यान  में  रखते

 हुए  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  श्रतुसूचित  पिछड़े  वर्गों  तथा  भाव  सैनिकों

 में  से  आयोग  में  एक-एक  सदस्य  नियुक्त  करके  उनके  हितों  की  रक्षा  की  जायेगी  ?  वास्तव  में

 श्रनदुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  सम्बन्धी  समिति  ने  यह  घोषणा  की  है  कि  बैंककारी

 सेवा  में  उनका  अभ्यावेदन  बहुत  कम  रहा  है  ।

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  इस  बात  पर  सहमत
 हूं  ।  हमें  कभी

 यह  शिकायत  मिलती  है  कि  वर्तमान  भर्ती  नीति  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनसूचित

 जनजातियों  के  लोगों  को  भर्ती  नहीं  किया  जाता  ।  fara  हम  राष्ट्रीय कत  बैंकों  को  सरकार

 के  निर्णय  का  पालन  करने  के  लिए  para  जारी  कर  रहे  हैं  |

 जहां  तकਂ  आयोग  में  अनुसूचित  अ्नूशुचित  जनजातियों | तथा  भरपूर  सैनिकों  को ७१.  ६

 प्रतिनिधित्व  देने  का  सम्बन्ध  हमें ऐसा  सुझाव  मिला  है  ।  किन  मैं  इसी  बात  सरकार  की  कौर  से

 कोई  वायदा  नहीं  कर  सकता  |

 श्री  नवल  किशोर  सिंह  :  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखों  की  सफलता  का  एक  कारण

 यह  रहा  है  कि  उनके  कार्यकरण  को  सुचारु  रूप  से  चलाने  के  लिए  समूचित  अधिकारियों  की  नियुक्ति

 नहीं  की  गई  ।  भर्ती  मथ्य  कार्यालयों  द्वारा  की  जाती  थी  ग्रोवर  इतना  विलम्ब  किया  जाता  था  कि

 शाखाएं  काफी  समय  तक  कार्य  आरम्भ  नहीं  कर  पाती  थीं  ।  wa  यह  प्रस्ताव किया  गया  हूँ  कि
 भर्ती  करने  का  यह  अधिकार  बैंककारी  सेवा  grat  के  क्षेत्रीय  आयोगों  को  दे  दिया  जायेगा  ताकि

 बैंककारी  सेवा  के  विस्तार  के  लिए  शीघ्रता  से  कार्यवाही  की  जाये  ।

 तो  प्रणब
 कुमार

 मुखर्जी :  श्री  नियुक्तियां  बैंककारी  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  की  जायेंगी t

 श्नायोग  के  सुचारु  कार्यकरण  के  लिए  क्षेत्रीय  कार्यालय  तथा  क्षेत्रीय
 भर्ती

 केन्द्र  खोले  जा  सकते  हैं  ।

 श्री  के०  लक प्पा
 :

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  पश्चात्‌  सफलता  के  कारण  वे  प्राधिकारी

 हैं  जिनकी  नियुक्ति  बैंकों  के  मालिकों  हारा  की  जाती  श्रभी  भी  विभिन्न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  वही

 अधिकार ी  काम  कर  रहे  हैं  सेवा  आयोग  न  होने  के  कारण  ऋण  देने  सम्बन्धी  सारे
 काय  क्रमों

 मे
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 23  1976  मौखिक
 चतर

 ;

 तथा  नीतियों  का  भली  भांति  पालन  नहीं  हो  पाया  जो  लोग  बैंकों  के  अभिरक्षक  उनके

 सम्बन्धियों  संरक्षण  प्रदान  किया  जाता  है  ।  प्रधान  मंत्री  द्वारा  घोषित  कार्यक्रम  के  समुचित

 कार्यान्वयन  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  इन  बैंककारी  सेवा  श्रायोगों की
 स्थापना  विभिन्‍न  राज्यों

 में  मामले  की  अनिवार्यता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मंत्री  महोदय  यह  आश्वासन  देंगे  कि

 इस  प्रयोजन  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  निर्धारित  किया  जायेगा  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  हम  यथा  संभव

 शीघ्र  आयोग  स्थापित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध

 मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  राष्ट्रीय दूत  बैंक  बुरी  तरह  सफल  रहे  हैं

 शौर  वे  देश  की  श्रथव्यवस्था  को  बढ़ाने  के  लिए  कुछ
 भी

 नहीं  कर  रहे  हैं
 ।

 को  पी०  कार  दीनार  :  क्या  मंत्री  जी  को  ज्ञात है  कि  बैककारी  ara  न  होने  के  कारण

 dat  के
 व्यवस्थापक  मनमाने  ढंग  से  नियुक्तियां कर  रहे  हैं  रोक  वे  पिछड़े  अनुसूचित  जातियों

 तथा  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  साथ  न्याय  नहीं  कर  रहे  यदि  हां  तो  सरकार  ने  इस

 कदाचार  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  जहां  तक  नई  adit  का  सम्बन्ध  सरकार  के  निदेशानुसार

 वे  इस  मामले  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  प्राथमिकता दे  रहे  किन्तु

 साथ  ही  राष्ट्रीयकरण  से  जब  भर्ती  के  लिए  कोई  नियमित  नीति  नहीं  कुल  कर्मचारियों

 की  तुलना  में  उनकी  प्रतिशतता  कम  रही  aa  भी  जब  कभी  हमें  इस  बारे  में  शिकायत  मिलती

 है  तो  हम  उन  पर  विचार  करते  हैं  ae  इसीलिए  हम  भर्ती  को  नियमित  रूप  देने  के  लिए  बैंककारी

 ग्रा योग  की  स्थापना कर  रहें

 Shri  Shashi  Bhushan  :  I  want  to  know  from  the  Hon.  Mir  ister  whether  he  is  for=

 aa
 g  any  Scheme  to  set  -up  a  Banking  Service  Commission  on  the  lines  of  I.  A.  S.  and

 from  the  9
 keeping  in  view  the  increasing  Banking  Complex.  Besides  this  many  people

 and  Organisations  like  R.S.S.,  Naxalities,  Anandmargi  and  Jamayat-e-Islam
 are  working  in  banks  and  they  are  working  against  the  principles  of  the  20  point  programme.
 वे  want  to  know  what  scheme  you  have  formulated  to  remove  those  people  from  there  ?

 a  प्रणब  कुमार  मखर्जों भज  :  यदि  इस  बारे  में  कोई  विशिष्ठ  जानकारी  दी  जायेगी  तो  हम
 उस  पर  कार्यवाही  करेंग े|

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :
 इस

 समय  भारतीय  गैर-सरकारी बैंकों  में  कुल  जमा  धनराशि  1263  करोड़

 रुपये है
 atk  विदेशी  स्वामित्व  वाले  बैकों  में  659  करोड़  रुपये  की  धनराशि  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  राष्ट्रीयकृत  dat  के  ग्र ति रिक्त  सरकार  विदेशी  स्वामित्व  वालें  बैंकों  की  व्यवस्था  तथा

 सेवाओं  में  सुधार  करने
 पर

 भी  विचार  कर  रही  है  त्र  यदि  इसमें  कोई  बाधा  art  है
 तो

 क्या

 उनका राष्ट्रीयकरण करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  जहां  तक  बैक क़ारी  सेवा  आयोग  द्वारा  नियुक्तियां  करने  का

 सम्बन्ध  इसका  सम्बन्ध  केवल  राष्ट्रीयकृत  बैकों
 से  है

 न  कि  विदेशी  स्वामित्व  वाले  बैंकों  से

 न  भारतीय  गैर-सरकारी  ब  कों Pld

 13



 Qral  Answers  January  23,  1976

 बेक-ऋणों  पर  ब्याज  को  ऊंची  दर

 *  258.  शी  भोगे  झा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  का  पता  है  कि  बेरोजगार  स्नातकों  तथा  इंजीनियरों  को

 शिकायत  है  कि  बैक  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  ऊंची  है  जिससे  तेजी  से  भ्रौद्योगीकरण  नहीं  हो  पा  रहा  है

 धौर  इसके  परिणामस्वरूप  रोजगार  के  अवसरों  के  उत्पन्न  होने  में  बाधा  पड़  रही  कौर

 3
 यदि  तो  क्या  सरकार  ब्याज  दर को  कम  करने  के  लिए  कोई कार्यवाही कर

 रही  +?

 राजस्व  wile  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  कौर

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जा  रहा

 विवरण

 1973-74  सरकार  तथा  भारतीय  रिजवी  बैंक ने  थे  व्यवस्था  में  मुद्रा  स्फीति  के

 दबाव  को  रोकने  तथा  कीमतों  में  कमी  करने  के  उद्देश्य  से  कुछ  उपाय  शरू  किये  इन  उपायों का

 उद्देश्य  मुद्रा-पूर्ति  कौर  बैंक-ऋण  के  विस्तार  को  रोकना  शर  सुस्पष्ट  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  के

 चयनात्मक  आधार  पर  उपलब्ध  बैंक  निधियों  का  उपयोग  करना  बैंक  निधियों  का  यह

 उपयोग  उत्पादन  ate  निर्यात  तथा  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  बेकार  स्नातक  ait

 इंजीनियर  शामिल  की  वास्तविक  आवश्यकताओं के  लिये  किया  जाना  इन  उपायों का  एक

 आवश्यक  रंग  तो  ऋण-उपलब्धि  को  दुलर्भ  बनाना  है  ताकि  इसका  उपयोग  केवल  यथा थे

 part के  लिये  ही  हो  कौर  इसका  दूसरा  अंग  अधिक  ब्याज-दर देकर  बचतों  कौर  बैंक

 को  olen  से  अधिक  ः अ्राकर्षक  बनाना  इसके  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  निर्धारित

 न्यूनतम  उधार-दर  जो  बैंकों  द्वारा  अपने  भ्रम्रिमों  पर  ली  जाने  वाली  ब्याज  की  दर  को  निश्चित  करती

 1974  से  11  प्रतिशत से  बढ़ाकर  124  प्रतिशत कर  दी  गई  फिर  भारतीय

 रिजर्व  बैंक
 ने  न्यूनतम  उधार  दर  के  निदेश  के  उपबन्धों  से  ऋणों  की  कुछ  श्रेणियों  को  विशेष  रूप  से

 छुट  दे  दी  छोटे  पैमाने  के  ae  ऋण  गारंटी  योजना  के  sata  शामिल  mathe  एककों

 को  2  लाख  रुपये  तक  के  ऋण  भारतीय  ऋण  गारंटी  निगम  की  लघु-ऋण  गारंटी  योजना  में

 शामिल  परिवहन  site  छोटे  खुदरा  व्यापारियों  शादी  को  विशिष्ट
 सीमा  तक  ऋण  कौर  अग्रिम  प्रदान  निर्यात  के  लिए  ऋण  ate  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के

 अन्तर्गत  ऋण  प्रदान  यदि  बेरोजगार  स्नातकों  कौर  इंजीनियरों  को  दी  गई  सहायता  ऊपर

 उल्लिखित  अझ्रग्रिमों  की  छूट-प्राप्त  श्रेणी  में  कराती  हैं  बैंक  प्रकार  की  सहायता  12]  प्रतिशत

 की  न्यूनतम  उधार  दर  के  बजाय  रियायती  ब्याज  दरों  पर  प्रदान करते

 श्री  भोगेन्द्र  झा
 :  यह  सही  है  कि  रिजर्व  बैंक  ने  1973-74  में  ऋण  उपलब्धि को  दुर्लभ

 बनाने  की
 नीति  यह  भी  सही  इससे  हमारी  राष्ट्रीय  भ्रथव्यवस्था को  सहायता  मिली

 ऐसे  थोक  जमाखोरों  शादी  की  क्षमता  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  उद्देश्य  से  किया

 गया  यह  प्रश्न  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  सहायता  देने  के  बारे  में  है  ताकि  राष्ट्रीय
 उत्पादन

 को  बढ़ाने  में  सहायता  दी  जा  यहां  उत्तर  यह  है  कि  इस  क्षेत्र  पर  वही  नीति  लागू  की  जायेगी
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  बेरोजगार  स्नातकों  तथा  eat  जो  स्वयं
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 3  1897  (am)  मौखिक  उत्तर
 कलमा

 व्यवस्थापित  उद्योगों  का  सहारा  लेते  ब्याज  की  भ्र धि मानित  दर  पर  बैंक  ऋण  देने  जा  शहीदे

 कौर  यदि  हां  तो  सरकार  इसके  लिए  कितनी  राशि  निर्धारित  कर  रही

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी
 ;

 विवरण  में
 भी  मैंने  उत्लेख  किया है  कि

 2
 लाख  रुपये तक

 वे  रियायती  दर  पर  ले  सकते  किन्तु  यहां  इस  मामले  में  मैं  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  इस

 बात  की  कौर  श्रावित  करूंगा  कि  इन  रियायती  किस्म  की  दरों  के  अतिरिकत  योजना  आयोग  द्वारा

 घोषित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  विद्यमान  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  सावधिक  ऋण के  लिए  ब्याज  की

 रियायती दर  के  भागी  किन्तु  रियायती  दरों  पर  दिये  जाने  वाले  ऋणों  के  लिए  सीमा  2  लाख

 रुपये तक  है

 श्री  भोगेन्द्र  at:  रियायती  दर  क्या  क्या  यह  ब्याज  की  अ्रधिमानिक  दर का  11

 प्रतिशत है  ?  प्रश्न यही

 जो  प्रणब  कुमार  मखर्जों चके  :  यह  मामले  के  गुण-प्रकार  पर  निसार  करता  है  ।  मैं  यह  नहीं

 कहू  किन्तु यह  123 प्रतिशत से  कम  है

 श्री  भोगेन्द्र झा  :  शायद  वह  मेरा  प्रश्न  नहीं  समझ  पाये

 अ्रच्यक  सहोदय
 :

 शब  अपना  अनुपूरक  प्रश्न  पूछिये  |

 शो  भोगेन्द्र  झा  :  मैं  दूसरा  प्रश्न  पूछता  किन्तु  मैं  उसका  उत्तर  भी  जानना

 चाहता  हूं
 ।

 व्याज
 की

 अ्धिमानिक  दरों  का  सम्बन्ध  सरकारी  नीति  से  मैं  जानना  चाहता

 इन  बेरोजगार  स्नातकों  को  2  लाख  रुपये  तक  बैंक  ऋण  श्रधिमानिक दर  पर

 मिलेगा  या  नहीं  ?

 समूचे देश
 जिसमें

 वे
 भी

 क्षेत्र  शामिल  जो  योजना  आयोग  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्र

 घोषित  किये  गयें  हैं
 तथा

 रिजर्व  बैंक  द्वारा  स्वीकार  किये  गये  ऐसे  स्नातक  तथा  शिक्षित  व्यक्ति  हैं
 जो  छोट  पैमाने  के  उद्योग  चला  रहे  क्या  उनहें  ब्याज  की  श्रधिमानिक  दर  पर

 ऋण  दिया जा  रहा  है  या  नहीं  ?  यह  किसी
 एक  व्यक्ति  का  मामला  नहीं  यह  तो  इस  क्षेत्र

 सम्बन्धी  नीति  का  प्रश्न

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  ;  जहां  तक  नीति  का  सम्बन्ध  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  यह  मिल  सकता  है  किन्तु  जहां  तक  ब्याज  दर  का  सम्बन्ध  यह
 योजनाकारों

 की  व्यवहायेता तथा  कुछ  अन्य  बातों  पर  निसार  करती  इसीलिए मेरे  लिए  यह  बताना

 सम्भव  नहीं  किन्तु  इसके  लिए  नीति

 श्री  भोगने  झा  :
 खड़े

 अध्यक्ष महोदय  ;  उन्होंने  उत्तर  दे
 उन्होंने  जो  कुछ  कह  दिया  उससे  अधिक

 नहीं  कहना  चाहते
 |

 श्री  भोगेन्द्र  at:  विवरण  में  दिये  रियायती दर  का  श्रथ  11  प्रतिशत

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 उन्होंने  जो  जानकारी  दे  दी  है  उससे  अधिक  वह  नहीं  देना  मैं

 क्या  कर  सकता
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 श्री  एस०  कार  दामानी  :  मंत्री  महोदय  ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  तथा  बे  रोजगार  स्नातकों

 को  ब्याज  की  रियायती  दर  के  बारे  में  उल्लेख  किया  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  जान  सकता

 हूं  कि  छोटे  तथा  लघु  पैमाने  के  उद्योगों  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों
 के

 उद्योगों  को  दिये  गये  ऋणों  पर  किसी

 तरह  की  रियायत  दी  जायेंगी  ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी
 :  मैं  प्रशन  नहीं  समझ  पाया  ।  यदि  चे  प्रश्न  स्पष्ट  रूप  में  कहें

 तो  मैं  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  सीमान्त  में  रियायत  ।  क्या  श्राप  eat  की  तुलना  में  न्यूनाधिक  सीमान्त

 की  व्यवस्था  करते  हैं  ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :

 श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  श्राप  इस  पर  विचार  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  के

 लिए  सीमान्त  बहुत  अधिक
 है  कौर  इससे  उन्हें  श्रावश्यकतानुसार  धन  नहीं  मिलता  ।

 Shri  Ramavatar  Skastri  :  I  would  like  to  know  whether  the  people  ofthe  backward
 classes  and  All  India  Weavers  Federation  have  asked  the  Government  to  fix  the  rate  of  interest
 at  4  per  cent  on  the  loans  advanced  to  them.  रहे  so,  the  reaction  of  Government  thereto.

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी
 :  व्याज  की  रियायती  दर  के  लिए  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हो  रहे

 सारी  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  कोई  निणय  लेना  मैं  इस  तरह  शीरानी  प्रतिक्रिया

 व्यक्त  नहीं  कर

 स्वेच्छिक  प्रकटन  योजना  के  श्रन्तगंत  धनराशि  Bt  घोषणा

 *261-  श्री  atte  भूषण  कया  चित्त
 मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  स्वैच्छिक  प्रकटन  योजना  के  श्रन्तंगत  छिपी  सम्पत्ति  की  घोषणा  करने  वालों

 में  बे  लोग  भी  सम्मिलित  हैं  जिन  पर  करों  की  बहुत  बड़ी  राशि  बकाया  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है
 ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रो  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  कौर

 तत्काल  उपलब्ध  सूचना  के  शौर  धन  का  स्वेच्छया  प्रकटन  1975

 के झ्ंतगंत  2,  58,750  घोषणायें  की  गई  जिनमें  धारा  15(1)  के  saa  की  गई  13,400

 ऐसी  घोषणायें  भी  शामिल  हैं  जो  उस  शुद्ध  धन/परिसंपत्तियों  के  बारे  में  हैं  जिनका  मूल्य  या  तो  प्रकट

 नहीं  किया  गया  था  अथवा  कम  बताया  गया

 जिन  लोगों  ने  घोषणा यें  की  उनकी  तरफ  बकाया  करों  के  gins  अलग  से  नहीं रखे

 गये  अपेक्षित  सूचना  राय-कर  आयुक्तों  से  एकत्र  करनी  जो  उसे  प्रत्येक  घोषणाकर्ता  के

 रिकार्डों  की  छानबीन  करके  इकट्ठी  कर  इस  सारी  प्रक्रिया  में  जितनी  अवधि  श्र  शक्ति

 पह  प्राप्य  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  यह  सुचना  प्रस्तुत  करना  संभव

 नहीं
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 Shri  Shashi  Bhushan  :  1  want  to  know  the  total  amount  of  tax  arrears  which  the  tax
 defaulters  have  not  deposited  so  far.  This  amount  will  run  in  crores  of  rupees.  How  much
 amount  has  been  declaredin  Benami  orthe  other  form  under  voluntary  disclosure  scheme.
 The  gold  which  they  have  declared  now  was  worth  rupees  fifty  thousards  about  20  or  30  years
 back  and  you  have  charged  taxthercon.  But  keepir.gin  view  the  value  of  this  gold  today,  they
 have  converted  black  money  of  rupees  71/2  lakhs  11:10  white  more  y.  I  want  to

 know
 what

 methods  you  will  adopt  to  go  into  such  cases.

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  मुझे  आशा  हूँ  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  महसूस  करेंगे

 कि  चूंकि  घोषणाकर्ताश्रों  की  कुल  सख्या  2,58,000  है  सभी  व्यक्तियों  के  मामले  में  कर  की

 बकाया  राशि  का  पता  लगाना  सम्भव  नहीं  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि

 यदि  किसी  व्यक्ति  ने  सम्पत्ति  की  कर  दी  हो  कौर  उस  पर  कर  की  बकाया  राशि  होगी  तो

 हमें  घोषित  सम्पत्ति  में  से  कर  की  राशि  वसूल  करने  से  कोई  नहीं  रोक  सकता  ।  किन्तु  इस  बारे

 म  सजाकर  देना  संभव  नहीं  है  कि  कितने  लोगों  से  कर
 कीं

 राशि  वसूल  करनी  कितनी  राशि  वसूल

 करनी  है

 Shri  Shashi  Bhushan  ;  want  to  make  it  clear,  suppose  somebody  is  to  pay  tax  worth
 rupees  four-five  crores.  He  says  thirty  years  back  my  father  gave  me  gold  worth  rupees  five
 lakhs  and  under  the  voluntary  disclosure  scheme  you  have  realised  tax  on  this  amourt  of  rupees
 flve  lakhs,  but  you  have  not  realised  the  tax  keeping  in  vicw  the  present  value  of  that  gold.
 The  value  of  that  flve  lakhs  has  become  fifty  lakhs  today.  In  this  waythey  have  meade  this
 amount  of  fifty  lakhs  as  white  money  and  they  have  evaded  tax  thereon.  Tam  not  talking
 about  the  poor  people.  Such  persons  are  not  in  lakhs.  There  are  three-four  hurdred  such
 persons.  I  want  that  this  should  be  looked  into,

 श्री  प्रणब  कुमार  मर्जों  यह  एक  सुझाव  हूँ  ।  मैं  इसे  ध्यान  रखूंगा  ।
 इस

 वारे
 में

 में  at  कुछ  नहीं  कह  सकता

 Prof.  Narain  Chand  Parashar  1116  Hon.  Minister  has  stated  that  time  and  energy
 necessary  for  collecting  the  information  may  not  be  commensurate  with  results  achieved.
 There  are  some  cases  in  which  people  go  to  courts  to  avoid  payment  of  income  tax  and  challenge
 the  assessment.  Do  you  have  any  specific  information  in  this  regard  ?  I  want  to  know  the
 number  of  cases  in  which  the  people  had  filed  cases  in  courts  in  order  to  avoid  payment  of  tax
 or  to  prolong  the  case.

 थ्रो  प्रणब  कुमार  मखर्जों शक  हम  ने  कई  बार  कर  की  कुल  बकाया  राशि  के  सम्बध  में  आंकड़े

 दिये  हैं  ate  यह  भीਂ  बताया  है  कि  हम  इस  राशि  की  वसूली  के  लिए  बया  कदम  उठा रहे  हूँ  तथा

 बड़े-बड़े  मामलों  में  कितनी  राशि  भ्रत्तर्मस्त  है  ।

 att  एच०  एन०  मुकर्जी  :  सरकार  को  उन  लोगों  पर  विशेष  निगरांनी  रखनी है  जो  बहुत

 बड़ीਂ  धनराशि  का  करापबंचन  कर  रहे  उनकी  संख्या  कुछ  सौ  से  अ्रघिकਂ  नहीं  हो  सकती  शर

 इस  बारे  में  समय-समय  पर  आंकड़े  दिये  गये  फिर  सरकार  ऐसा  क्यों  कहती  है  कि  ऐसे  लोगों

 की  संख्या  भ्रत्यधिक  है  कौर  इसमें  बहुत  श्रम  करने  की  भ्रावश्यकता  सरकार  उन  लोगों  का  पता

 कयों  नहीं  लगा  सकती  ।  संसद्‌  को  यह  बताया  जाना  चाहिए  कि  स्वेच्छा  प्रकटन  योजना  का  सरकार

 पता नें  कितना  लाभ  उठाया  है  ।  उनको  संख्या  ज्यादा  नहीं  है  कौर  सरकार  को  इस  बात  का  aN
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 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी
 :

 खेद  हैं  कि  इस  बात  पर  मुझे  गलत  समझा  गया  मैंने  यह

 नहीं  कहा  कि  मैं  इस  पर  कार्यवाही  नहीं  करूंगा  ।  मैं  अवश्य  इस  पर  कार्यवाही करता  हूं  ।  मैंने तो

 केवल  इतना  कहा  है  कि  आंकड़े  मेरे  पास  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  यदि  मुझे  पता  चलता  है  कि

 किसीਂ  व्यक्ति  ने  अपनी  सम्पत्ति  की  घोषणा  कर  दी  है  तो  मैं  धनराशि  के  बारे  में  भी  जानता  हुं  ।

 मैं  परिसम्पत्ति  को  भी  जानता  हूं  att  मैं  उस  राशि  पर  कर  लगा  सकता  हुं  ।  परिसम्पत्तियों का

 मूल्यांकन करने  के  लिए  मैं  उनका  व्तंमान  मूल्यांकन  करूंगा  ।  परिसंपत्ति के  अतीत  के  मूल्य  को

 मैं  स्वीकार नहीं  करूंगा  ।  मैं  वर्तमान मूल्य  जानना  किन्तु  मेरे  लिए  यह  कहना  संभव  नहीं

 है  कि  2.58  लाख  घोषणाकर्ताश्रों  में  से  कितनों ने  कर  की  बकाया  राशि  देनी  है  कौर

 कितनी  देनी  है  ।  किन्तु  जेसा  मैंने  कहा  मैं  इस  पर  कार्यवाही  करूंगा

 Development  of  Patna  city  as  a  Tourist  Centre

 #263.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Guru  Gobind  Singh’s  birth  place  is  in  Patna  city;

 (b)  if  so,  whether  there  is  a  proposal  to  develop  it  as  a  tourist  centre;  and

 (c)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri
 Surendra  Pal  Singh):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  Patna  is  the  birth  place  of  Guru  Gobind  Singh  and  has  its  importance  on  that
 account.  At  the  same  time  is  a  base  for  visiting  Buddhist  centres  in  Bihar.  Besides  there  are

 severay'points  of  tourist  interest  in  Patna  itself.  Patna  is,  therefore,  already  attractirg  tourists.
 In  order  to  provide  suitable  a  Reception  Centre-cum-Motelis  under  corstruction
 by  the  India  Tourism  Development  Corporation  at  an  estimated  cost  of  Rs.  60  lakhs.  A  trans-
 port  unit  has  also  been  set  up  at  Patna  by  ITDC  at  a  cost  of  Rs.  50,000/-.  In  addition,  M/s
 Bihar  Hotels  have  been  sanctioned  a  loan  of  Rs.  37.0  lakhs  under  the  Hotel  Development
 Loan  Scheme  for  the  construction  of  a  hotel  at  Patna.

 Shri  Ramavatar  Shastri  :  Mr.  Speaker  yousee  my  question.  Iasked  about  Patna  city
 and  he  has  given  information  about  whole  of  Patna.  Patna  city  is  a  part  of  Patna  town.  It
 is  birth  place  of  Guru  Gobind  Singh.  There  is  one  Gurudwara  ard  other  historical  monuments
 also.  You  have  furnished  the  information  regarding  whole  of  Patra.  Most  of  the  informa-
 tion  does  not  relate  to  Patna  city.  Such  mistake  is  repeated  everytime.  Mr.  Speaker  you  hail
 from  there  anu  therefore  you  know  much  more  about  that.  Do  you  have  any  scheme  to  in-
 crease  amenities  in  Patna  city  area?  I  want  to  know  whether  the  Management  Committee  0
 the  Gurudwara  has  time  and  again  submitted  memorandum  to  the  (0४011! ह1161:1 ,  if  so  whether

 you  have  formulated  any  scheme  in  this  regard  and  if  not,  what  are  the  reasonis.

 Shri  Surendra  Pal  Singh  :  We  have  two  schemes.  First  scheme  is  for  interrational
 tourists  and  the  second  scheme  is  for  encouraging  domestic  tourism.  The  Hon.  member  has
 asked  whether  that  area  would  be  developed.  This  comes  under  domestic  tourism  whi  ch  15

 a  state  subject.  I  mentioned  Patna  because  it  is  a  well  known  international  tourism  centre  a ind

 whatever  amenities  we  are  providing  there,  they  are  mainly  for  international  tourists.

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 रुई  वसूलो  योजना  के  श्रन्तगंत  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  की  गई  माँग

 *247.  श्री  बसन्त  साठ  :  क्या  वित्तमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार
 ने

 वर्ष  1974-75,  1975-76
 में

 एकाधिकार  रुई  वसूली  योजना

 के  ध्रम्तगंत  रई  खरीदने  के  लिये  कुल  कितने  ऋण  की  मांग  की  हैँ  ;
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 3  1891  )  लिखित  उत्तर

 केन्द्रीय  सरकार  की  उस  बारे
 में

 कया  प्रतिक्रिया  है  ;

 केन्द्रीय  सरकार  ने  gg  तक  इस  सम्बंध  में  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  है  तथा  कितनी

 धनराशि दी  कौर

 योजना  की  सफलता  सुनिश्चित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  स्तर  पर

 कया  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 +  सें

 सदन  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा
 जा

 रहा  है
 ।

 विवरण

 महाराष्ट्र  सरकार  भारतीय  रिजवी  बैंक  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  मार्केटिंग  फेडरेशन

 की  कपास  की  एकाधिकार  वसूली  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  1974-75  वर्ष  में  लगभग

 120  करोड़  रुपये  के  ऋण की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कहा  था  ।  रिज  बैंक  ने  महा  राष्ट्र  राज्य

 सहकारी  बैंक  को  20  करोड़  रुपये  की  ऋण  सीमा  मंजूर  की  तथा  इस  हक  के  साधनों  से  20

 करोड़  रुपये  की  अ्रर्ति रिक्त क्त  रकम  मंजूर  करने  कीਂ  रहती  भी  बैंक  को  दी  थी  ।  इस  तर  कुल  मिलाकर

 महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  मार्केटिंग  फेडरेशन  को  सहकारी  बेकिंग  व्यवस्था  से  40  करोड़  रुपये  उपलब्ध

 कराये गये  थे  ।  इस  ढंग  से  जितनी  रकम  की  व्यवस्था  की  गई  थी  उसके  अतिरिक्त  महाराष्ट्र  राज्य

 सहकारी  मार्केटिंग  फेडरेशन  के  पास  25  करोड़  रुपये की  रकम  कीਂ  सुविधा  कौर  थी  जिस  में  से

 10  करोड़  रुपये  उसकी  शीरानी  निधियों  में  से  थे  और  15  करोड़  रुपये  की  रकम  राज्य  सरकार

 द्वारा  दी  गयी  थीं  ।

 1975-76  के  दौरान  कपास  की  एकाधिकार  वसूली  योजना  को  चलाने के  वास्ते  ऋण

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  भारतीय  ford  बैंक  तथा  भारत  सरकार  से  बातचीत

 कर  रही  1975-76  ay  के  लिए  भारतीय  fers  बैंक  ने  महा  राष्ट्र  राज्य  सहकारी बैंक  को

 एकाधिकार  वसूली  योजना  का  वित्त  पोषण  करने के  लिए  20
 करोड़  रुपये  की  ऋण  सीमा  मंजूर

 की  है  कौर  इस  बैक  के  अपने  साधनों से  योजना  का  वित्त  पोषण  करने के  लिए  20  करोड़  रुपये  की

 भ्र ति रिक्त  रकम  मंजूर
 करने  की  भी  मंजूरी  बैंक  को  दी  है  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  मीटिंग  फेडरेशन  की  अस्थायी  वित्तीय  कठिनाइयों  को  दूर  करने

 के  लिए  वाणिज्यिक  बैंकों  ने  gat  फेडरेशन  को  कपास  के  निर्यात  के  लिए  31  1976  तक

 ज्यादा  से  ज्यादा  15  करोड़  रुपये  की  बेकिंग  ऋण  सीमा  के  अतिरिक्त  31  1976  तक

 18
 करोड़  रुपये

 की
 एक  ऋण  सीमा

 ी
 मंजूर

 की
 है

 ।

 महाराष्ट्र  की  एकाधिकार  कपास  वसूली  योजना  एक  राज्यीय  योजना  इसलिए  उसके

 कार्यान्वयन
 का

 उत्तरदायित्व
 राज्य  सरकार का  है  ।  क्योंकि  इस  योजना  का  कार्यान्वयन  एक  सहकारी

 ग्र भि करण  के  माध्यम  से  किया  जाता  इसलिए  ऋण  सहायता  मुख्य  रूप  से  सहकारी  व्यवस्था के
 माध्यम  से  दीਂ  जानी  वाणिज्यिक  बैंकों

 के
 साधनों  को  तथा  उनके हीਂ  श्रन्रूप  मांगों  को  देखते

 इस  प्रकार  की  योजना  के  लिए  वाणिज्यिक  बैंकों  से  दी  जाने  वाली  ज्यादा  से  ज्यादा

 केवल  सीमान्तिक  ही  हो  सकती  हैं  ।

 पर्यटकों  से  विदेशी  मुद्रा  को  aa

 *  252.  श्रीमती  साबित्री  sata  :  नया  पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 पा

 आपात  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  विदेशी  पर्यटकों  के  भारत  खाने  से  कितनी  विदेशी



 Written  Answe
 Magha:

 3,  7  (Saka)

 प्राप्त हुई
 अर

 विदेशी  पर्यटकों  को  भारत  में  रहने  के  दौरान  क्या  कया  सुविधाएं  प्रदान  की  गई
 ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  arm

 मूल्यों  के  स्तर  के  श्राधार  पर  1975  के  दौरान  से  होने  वाली  विदेशी  मद्र

 की  राय  का  अनुमान  56.  5  करोड़  रुपये  लगाया  गया  है  ।  इसमें  श्रन्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  द्वारा  भुगतान

 किये  जानें  वाले  किरायों  से  एयर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  अजित  विदेशी  मुद्रा  at  राय
 ह  ्

 सम्मिलित  नहीं है  |

 (a)  प्यारे  सुविचारों  की  व्यवस्था  एक  लगातार  चलने  वाली  प्रक्रिया  केन्द्रीय  क्षेत्र  क

 में  इन  पर  वल  दिया  गया  है  ।  पर्यटन  के  आधारभूत  उपादानों  als  का

 श्रामोद  प्रमोद  तथा  सेर-सपाटे  सम्बंधी  सुविधाओं  की  पर्यटन  साहित्य का  उत्पादन

 स  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  78  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  तथा  ध्वन्य  बैंकों  में  जमा  धनराशि  तथा  उन  बैंकों  हारा  दिये  गये  ऋण

 *253.  शो  भोगेन्द्र  झा  क्या  fam  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंग कि  14  राष्ट्रीय छत

 को  में
 र  उन

 बैंकों  जिन्हें  1969  में  गेर-सरकारी  तथा  विदेशी  स्वामित्व में  छोड़  f

 गया  कुल  जमा  राशि  तथा  उनके  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  की  नवीनतम  स्थिति  कया  हूं  झर  जुलाई

 1969  की  तुलना  में  ये  झ्रांकड़  कम  हैं  या  अधिक  हैं
 ?

 राजस्व  तथा  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारों  राज्य  मंत्री  प्रणब  मरीजों )  :  चौदह
 ,

 ह
 pa  बैकों

 सहित  सरका री  क्षेत्र  के  बैंकों  तथा  भारत  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  श्रतुसूचित
 बाशिज्यिय

 हो

 1969  के  अन्तिम  शुक्रवार  ग्रोवर  19  1975  को  जमातों  और  ऋणों से

 safer ग्  नीचे  दिये  जा  है
 :--

 रुपयों  a
 याग

 श
 थि  क

 ह

 a

 a

 विकि  1969

 करण थ धना निाभनभाभननागाााभ न ककिन जा बकव.८.2 39 19 दिसम्बर, थ 19757* 1975"

 ee  दन उ
 ह  चरे  3871  11  8168

 =  स्टेट  बैंक  समह  1239
 —

 2826
 dd  BEES

 a  14  राष्ट्रीयकृत  बैंक  2632  7448  1832  5342

 )  गैरसरकारी क्षेत्र  के  बेक  .  775  2122  582  1417

 (1)  भारतीय  seater

 उसकी  बक
 ः

 297  1263  197  808

 (ii)
 विदेशी बैक  478  859  385  609

 =

 4646  13386  3599  9585
 सभी  अनुसूचित  वाशिज्यिक

 बैक
 क्  ह  न  |  4  |

 |.  oe

 डा नन् तिम
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 “93  1976  लिखित  sat

 रबड़  का  उत्पादन

 *25  श्री  सो०  जनार्दन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  att  कि  :

 क्या  रबड़  के  उत्पादन  भ्र ौर  उसके  निर्यात  में  कमी  हुई  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  रबड़  उत्पादन

 में  कोई  कमी  नहीं  हुई  चूंकि  रबड़  का  निर्यात  नहीं  किया  जाता  इसके  निर्यात

 में  कमी  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चाँदी  का  निर्यात

 *  259.  श्री  चन्द्र  tat  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चांदी  का  निर्यात  अस्थायी  रूप  से  रोक  दिया  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;
 ak

 सरकार  को  1974-75  में  चांदी  के  निर्यात  से  कितनी  ara  हुई  ?

 राजस्व
 और

 बेकिंग  विभाग
 के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :

 नहीं

 ae  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1974-75  में  89,29,38,581  रु०  मूल्य  की  चांदी का  भारत  से  बाहर

 निर्यात
 किया

 गया  है  ।

 नागर  विमानन  विभाग  का  अनुसन्धान  एकक

 *260.  श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम :
 क्या  wet  शरर  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नागर  विमान  विभाग  का  अनुसंधान  एकक  ग्लाइडर  बनाने  में  बड़े  पैमाने

 पर  सहायता  करता  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ;  और

 क्या  किसी  अन्य  देश  ने  भारत  से  निर्यात  के  लिये  ग्लाइडर  बनाने  का  अनुरोध  किया

 aden  ate  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  नागर  विमानन  विभाग  के

 प्रनुसंधान  एवं  विकास  निदेशालय  ने  आदि रूपों  को  डिजाइन  एवं  विकसित  किया  तथा  निदेशालय

 द्वारा  विकसित  किए  गए  डिजाइन  ड्राइंगों  के  प्राकार  पर  देश  में  बड़ी  संख्या  में  ग्लाइडर ों  का  उत्पादन

 किया  गया है  |

 अनुसन्धान  एवं  विकास  निदेशालय  ने  all  तक  राठ  प्रकार  के  ग्लाइडर  तथा

 प्लेन  डिजाइन  विकसित  किये  शहर  कुल  मिलाकर  31  शादी  रूपों  का  उत्पादन  किया  है  ।
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 श्रादिरूपों  में  से  तीन  अर्थात्‌  रमीडियरी  ट्रेनर  श्र  को  बड़ी

 संख्या  में  उत्पादन  के  लिए  दो  प्राइवेट  कम्पनियों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  में  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स

 द्वारा  हाथ  में  लिया  गया  था  ।  अनुसंधान  एवं  विकास  निदेशालय  द्वारा  विकसित  किये  गये

 डिज़ाइन  द्वाइंगों  के  आधार  पर  देश  में  प्रभी  तक  कुल  मिलाकर  करीब  205  ग्लाइडर ों  का  उत्पादन

 किया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 बख्शा  समिति  के  सुझावों  को  fearfiafa

 *  262.  श्री  रानेन  सेन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बर्पा  समिति  ने  सिफ़ारिश  की  है  कि  7000  हैक्टेयर  भूमि  में  प्रति  वर्ष  चाय  के

 नए  पौधे  लगाये  जायें  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सुझाव  को  कार्यान्वित  करने  के
 लिये

 सरकार  उपाय

 करना  चाहती  है  ?

 >
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  पी०  ato  बख्शा  समिति

 त्  1968  में  ag  सिफ़ारिश  की  थी  कि  सामान्य  उद्देश्य  यह  होना  चाहिए  कि  अलग-म्लान  जरूरतों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  प्रतिस्थापन  श्रौर/श्रथवा  विस्तार  के  रूप  में  geet  रोपण  सामग्री

 का  प्रयोग  करते  हुए  प्रति  वर्ष  कुल  क्षेत्र  के  3  प्रतिशत  की  दर  पर  नया  रोपण  किया  जाए  ।

 उपर्युक्त  सिफारिश  के  अ्रनुसरण  68  में  एक  gather  उपदान

 योजना  लागु  की  गई  |  इस  योजना  के  अन्तर्गत  उन्मूलन  तथा  पुन रोपण  करने  वाले  बागानों  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  यह  योजना  1961-62  से  लागू  चाय  रोपण  वित्त  योजना  के  अलावा

 है  जिसके  श्रन्तगंत  चाय  बागानों  को  विस्तारण/पुन  tor  कार्य  के  लिए  मैदानी  बागानों  के  लिए

 11250  रु०  प्रति  एक्टर  कौर  पर्वतीय  बागानों के  लिए  13750  Bo  प्रति  हैक्टर  की  दर

 पर  ऋण  प्रदान  किया  जाता  है  ।  1-10-75  से  पुन  पण  उपदान  योजना  का  विस्तार  करके  उसके

 अन्तर्गत  विद्यमान  चाय  क्षेत्रों  का  नवीकरण  व  समेकन  शामिल  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  अन्तर्गत

 नवीकरण  व  इनफ़िलिंग  के  लिए  3000  रु०  प्रति  हेक्टर  की  दर  पर  कौर  इनफ़िलिंग  व

 झन्तरॉपण  के  लिए  4000  रु०  प्रति  हैक्टर  की  दर  पर  उपदान  की  व्यवस्था  केवल  पर्वतीय  क्षेत्रों  में

 स्थिति  चाय  बागानों  के  लिए  ही  दी  जा  सकती है  ।

 उत्पादकों  से  पालन  को  खरीद

 *  264.  सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  उत्पादकों  से  पटसन  की  खरीद  उचित  मूल्यों  पर  की  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  (sito  डी०  पी०  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है
 ।

 विवरण

 भारतीय  पटसन  निगम  झपने  विभागीय  खरीद  केन्द्रों  कौर  पटसन  उपजकर्ताग्रों  की  सहकारी

 समितियों  के  माध्यम  से  पटसन  खरीदता  है  ।  सरकार  कानूनी  न्यूनतम  कीमतें  क़षि  मूल्य  अ्रायोग

 की  सिफारिशों  के  श्राधार  पर  निर्धारित  करती  है  जो  उपजकर्ताश्रों  के  लिए  लाभकर  कीमत  की  व्यवस्था

 ह



 1897  लिखित  उतर

 समेत  सभी  संगत  बातों  को  ध्यान  में  रखता है  ।  असम  बाटम  किस्म  के  लिए  देहातों  बाजारों  में

 1974-75 मौसम  के  लिए  125  रु०  प्रति  क्विंटल  प्रौर  चालू  मौसम  के  लिए  135  स०  प्रति  ferret

 कानूनी  न्यूनतम  कीमत  निर्धारित  की  गई  थी  ।  भारतीय  पटसन  निगम  कानूनी  न्यूनतम  कीमतों

 अथवा  ऊंची  बाजारी  कीमत  पर  उतनी  मात्रा  में  पटसन  खरीदता  है  जितनी  मात्रा  के  लिए  उसके  पास

 धन  होता है
 ।  चालू  मौसम  के  लिए  भारतीय  रिज

 वे  बैंक  भारतीय  पटसन  निगम  को  24  करोड़  रु०  का

 ऋण  देने  के  लिए  राजी  हो  गया  है  ale  सरकार  ने  निगम  को  ग्रावश्यक  होने  पर  कीमत  समय थेन  सौदों

 के  लिए  अतिरिक्त  धन  देने  का  प्रा श्वा सन  दिया  है  ।  मो  तक  निगम  ने  चालू  मौसम  में  5,  76  लाख

 गांठें  खरीदी  हैं  जिन  में  से  5.  65  लाख  गांठें  या  तो  न्यूनतम  कीमत  पर  खरीदी  गई  हैं  या  न्यूनतम

 कीमत  से  5  रु०  अ्रधिक  तक  को  कीमत  पर  खरीदी  गई
 हैं  |

 इण्डियन  एयर  लाइन्स  में  मितव्ययिता  सम्बन्धों  उपाय

 *  265.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :  क्या  पर्यटन  ale  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  वर्ष  1974-75  में  16.  5  करोड़  रुपये  की  अ्रनूमानित

 हानि  से  बचने  के  लिए  कुछ  मितव्ययिता  सम्बन्धी  उपाय  किये  हैं  ;

 यदि  at,  तो  उनकी  क्या  रूपरेखा  है  कौर  उनका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 फ्रंटल  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :
 हां  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  ग्रानाई  गए  मितव्ययिता  सम्बन्धी  उपायों  में  ये  सम्मिलित

 थे  :  सर्वोपरि  भत्ते  के  भूगतान  में  शिफ्ट  प्रणाली  को  तकंसंगत  कार्मिकों  के  रात्रिकालीन

 वीरानों  में  कुछ  अत्यघिक  wart  सेवायों  में  कर्मचारियों  तथा  विमानों  के

 उपयोग  में  बढ़ोतरी  ale  नयी  भर्ती  पर  नियंत्रण  ।  इन  मितव्ययिता  सम्बन्धी  उपायों  को  बरतने

 एवं  उत्पादकता  सम्बन्धी  उपायों  को  कड़ा  करने  के  इंडियन  एयरलाइंस  के  लिए

 1974-75  के  दौरान  16,  50  करोड़  रुपये  की प्रत्याशित  हानि  को  1.  01  करोड़  के  लाभ  में  बदल

 सकना  संभव  हो  सका है  ।

 Export  of  Coal

 1086.  Dr.  Lazminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  names  of  the  countries  to  which  coal  will  be  exported  by  India  in  1976-773

 (b)  the  quantity  of  coal  exported  during  1975-76  upto  December,  1975;  and

 (c)  the  earnings  from  the  export  of  coal  ?

 2
 The  Deputy  nister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 Singh):  (a)  Bangla  D  esh,  Burma  &  Sri  Lanka.

 (b)  (c)  Exports  of  coal  during  1975-76  (upto  December  1975)  were  of  the  order  of  3°30
 lakh  tonnes  approximately  valued  at  about  Rs.  13°42  crores.

 प्रधान  मंत्री  के  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  में  बैंकों  की  भूमिका

 1087.  श्री  सी०  के०  :  क्या  faa  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  के  भ्राथिक  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने
 में

 बैंकों  की  भूमिका

 विषय  पर  कोई  गोष्ठी  हुई  थी  ;
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 Written  Answers  Magha  3,  1897  (Saka);

 यदि  gt,  तो  क्या  प्रधान  मंत्री  के  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिये  ग्रामीण

 लोगों  को  ऋण  देने  के  बारे  में  बैंक  प्रणालीਂ  तथा  उसकी  संरचना  कौर  कार्यप्रणाली  का  मूल्यांकन

 किया  गयां  atk

 क्या  उक्त  मूल्यांकन  को  घ्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  ग्रामीण

 निर्धनों  को  ग्रसित  प्रभावी  तथा  सरल  रीति  से  ऋण  देने  का  निर्णय  किया  है  ?

 राजस्व  शर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  :  बैंकरों

 को  विचार-विनिमय  का  अवसर  देने  रोक  प्रधान  मंत्री  के  arias  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में

 बैंकों  की  भूमिका  के  विषय  में  विचार-विमर्श  के  उद्देश्य  बैंकर  क्लब  दिल्ली  ने  16  1975,

 को  नई  दिल्‍ली  में  एक  विचार-गोष्ठी  आयोजित  की  थी  ।

 भ्र ौर  उपेक्षित  विशेषतया  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऋण  की  अधिक  से  अ्रधिक

 मात्रा  उपलब्ध  कराने  के  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  ऋण-परिचालन  विषयक  क्रिया  विधि

 शौर  प्रोमो  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती  रहती  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  से  विशेष  रूप  से  कहा

 गया  हे  कि  वे  ऋण  मंजूर  करने  विषयक  शक्तियों  के  प्रत्यायोजन  के वर्तेंसान  चे  की  समीक्षा  करें  कौर

 10  हजार  तक  को  सीमा  वाल  छोटे  ऋण-सम्बन्धी  प्रस्तावों  उनकी  प्राप्ति  की  तारीख  से  2  मास

 की  अवधि  के  भीतर  उनका  निपटान  सुनिश्चित  करें  ।  छोटे  ak  सीमान्तिक  कृषि  श्रमिकों

 कारीगरों  तथा  छोटे  उद्यमियों  को  ऋण  कौर  wea  सुविधायें  देकर  ग्रामीण  श्री-व्यवस्था  को  विकसित

 करने  के  विचार  इस  समय  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  द्वारा  प्रायोजित  are  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैकों

 स्थापना  की  जा  चुकी  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों ने  भी  बताया  है  कि  उन्होंने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  उत्पादनकारी  उद्यमों  को  बैंक  ऋण  आसानी से  उपलब्ध  होन ेके  तरीके

 ग्र पना ना  ्रो  उपयुक्त  कार्यक्रम  तैयार  करना  शुरू  कर  दिया  है  |

 भारत  शर  रूस  के  बीच  व्यापार

 1088.  श्री  समर  गह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1975 के  दौरान  भारत  शौर  रूस के  बीच  कितनी  यात्रा  में  तथा  कितने  मलय  का

 व्यापार  हुआ

 ऐसे  व्यापार  में  कौन-सी  मुद्रा  प्रयोग  में  लाई  गई  तथा  वस्त  विनिमय  का  कितने  मलय

 का  व्यापार  हुजरा

 ऐसे  व्यापार  के  लिये  रूबल  में  विनिमय  के  लिये  रुपये  की  क्या  दर  निर्धारित  की  गई  ;

 कौर

 क्या  1973,  1974  भ्र ौर  1975 के  दौरान  वही  दर  स्वीकार  की  गई

 वाणिज्य  मं  मालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  वर्ष  1975  के  दौरान

 भारत  गैर  रूस  के  बीच  वाणिज्यिक  सौदों  के  ठीक-ठीक  परिमाण  झ्र  राशि  का  अभी  पता  नहीं

 1975 के  दौरान  दोनों  देशों के  बीच  650  करोड़  पये  की  कुल  व्यापार  व्यवसाय  होने  की  अश

 वाणिज्यिक  सौदों  के  लिये  भारतीय  रुपये  का  प्रयोग  होता  हूँ  ।  इस  प्रकार  का  कोई

 वस्तु  विनिमय  सौदा  नहीं  है  ।  सभी  सौदों  को  क्लियरिंग लेखा  पद्धति  के  प्राकार  पर  अपरिवर्तनीय
 Ce सयम

 भारतीय  रुपयो ंमें तय  किया  जाता  है  ।
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 तथा  दीदी ofs  दाएं  कुल  मिलाकर  भारतीय  gat  में  की  जाती  हैं  ।  जिन  मामलों  में

 संविदाओं  का  मूल्य  रूबल  में  दर्शाया  जाता  उन  मामलों  में  रूबल  का  भारतीय  रुपये  में  परिवर्तन

 सरकारी  विनिमय  दर  पर  किया  जाता  है  जो  1  33.  ०  हैं  ।  यह  विनिमय  दर  6

 1966  से  लागू है  ।

 की  सहायता  से  कोणों  का  पुर्ननिर्माण

 1089.  At  पो०  गंगादेवी :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  टपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  युनेस्को  की  तकनीकी  are  वित्तीय  सहायता  से  कोण कं  के  जीर्णोद्धार  की

 सम्भावना  पर  विचार  कर  र  है  ;  रोक

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वर्ष  1976  के  आरम्भ  से  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव

 पटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  शौर

 भारतीय  पुरातात्विक  सर्वेक्षण  से  यह  पता  लगाया  गया  है  कि  केस्को  की  वित्तीय  सहायता  से
 कोणों

 के  सूर्य  मन्दिर  के  पुर्ननिर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 तथापि  पर्यटन  विभाग  ने  कोणार्क  के  सर्प  मन्दिर  के  पर्यावरण  को  प्राकृतिक  में

 प्रस्तुत  करने  की  दृष्टि  से  मन्दिर  के  ma  पास  के  क्षेत्र  को  मास्टर  प्लान  बनाना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।

 पिछड़े  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बैकों  को  दिखाएं  खोला  जाना

 1090.  श्री  गिरधर  गो माँगो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  राष्ट्रीयकृत  बैकों  को  देश  के  पिछड़े  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अपनी  शाखायें

 खोलने  के  लिए  कोई  हिदायतें  दी  गई  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उड़ीसा  के  पिछड़े  जिलों  में  ad  1974-75  झर  1975-76  के  दौरान

 कितनी  शाखायें  खोली  गई  हैं
 तथा  1976-77  के  दौरान  कितनी  शाखायें  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 प  ) राजस्व  र  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  (
 भारतीय  रिज  बैंक  ने  सभी  वाणिज्यिक  बैंकों  को  सलाह  दी  है  कि  शाखा  विस्तार  के  लिए  तीन  वर्षीय

 रोलिंग  योजना  बनाते  समय  उन्हें  चाहिए  कि  बिना  बैंक  वाले  भ्र ौर  क्रम  बैंक  वाले  ग्रामीण  तथा  we

 शहरी  क्षेत्रों  और  कम  बैंक  वाले  तथा  पिछड़े  हुए  राज्यों  we  संघ  राज्य  विशेष  रूप

 से  पूर्वी  ate  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  के  इस  प्रकार  के  क्षेत्रों  की  कौर  विशेष  रूप  से  घ्यान  तथा  इन  क्षेत्रों

 अधिकाधिक  कार्यालय  खोलने  के  प्रयास  करें  ताकि  बैंकिंग  सुविधा  की  व्यवस्था

 करने  के  मामले  में  श्रन्त:जिला,  शौर  अन्तर्राज्यीय  असमानता  को  धीरे-धीरे  कम  जा  ws

 कौर
 समग्र  देश

 की
 उत्पादन  क्षमता  का  पर्याप्त  विकास  हो  सक े।

 भारतीय
 रिजर्व  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  वर्ष  1974  शर  1975  (30

 1975  के  दौरान  8  कौर  11  शाखाएं  खोलीं  जो  कि

 मयूरभंज  द्रवों  बुध  खोंडमात्स  के  पिछड़े  जिलों  में  खोली  गई  थीं  ।
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 भारतीय  fort  वेक  ने  यह  भी  सुचित  किया  है  कि  इन  जिलों  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  सरकारी

 क्षेत्र के  बैकों  के  पास  1975 के  wer  तक  40  लाइसेंस  fader  पत्र
 थे  ।

 जिलेवार  ब्यौरा

 अनुबन्ध  में  दिया गया  है  ।

 बैंकों  द्वारा  शाखा  विस्तार  का  कार्य  तीन  वर्षीय  रोलिंग  योजनाओं  के  ढांचे  के  भीतर  किया

 जाता हैं  ।  रिजवी  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  की  1976-78  के  तीन  वर्षों  की  शाखा

 विस्तार  योजनाश्रों की  जांच  कर  रहा  है  ।

 विवरण

 1974  कौर  1975  (30  1975  के  दौरान  उड़ीसा  के  पिछड़े  जिलों  में

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  खोली  गयी  शाखाएं  ale  इन  जिलों  में  शाखाएं  खोलने  क

 लिये  उनके  पास  30  1975  तक  बकाया  लाइसेंस/घ्ावंटन  पत्र

 aes  नट

 नीचे  लिखें  वर्षों  में  खोली  1975  के

 जिले का  नाम  गई  शाखाओं की  संख्या  तक  बकाया  लाइसेंस

 1975 1974  (30

 1975  तक  )

 2

 बालासोर

 बालनगिर

 बुध  खोंडयाल्स

 घन  कनाल

 क्योंकर

 कोरापुट

 कला हांडी

 3 मयूरभंज

 OY  EE  AD  A  GD  a  SS  SS  PS  PN

 8  11  40

 ,

 विमान  यातायात  का  युक्तिसंगत  बनाया  जाना

 1091.  श्री  धामन कर  :  कया  wer  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  संकट  को  ध्यान  में  रखते  जिसके  कारण  संचालन  लागत  में  तीब्र  वृद्धि  हो

 गई  संचालन  लागत  में  किफ़ायत  करने  के  लिए  देश  के  कितने  विमान  मार्गों  पर  विमान  यातायात

 सेवा  को  युक्तिसंगत  बनाने का  कार्य  प्रारम्भ  किया गया  था  ;  कौर

 विमान  परिवहन  को यु वित संगत  बनाने  के  कारण  गत  एक  वर्ष  के  दौ  रान  एयर  इण्डिया

 झर  इण्डियन  एयर  लाइन्स  को  इंधन  की  लागत  में  कितनी  बचत  हुई  ?
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 फ्लैट  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  भारतीय  आकाश  मंडल

 में  विभिन्न
 विमान  सागों

 के  तकंसंगतीकरण  अध्ययन  के  परिणामस्वरूप  14  अनुसूचित  सागों
 पर

 सा गें गत फुल  मील
 संख्या

 में  लगभग  250  मीलों  की  कमी
 की

 गई  है
 ।

 इस  तकंसंगतीकरण  के  परिणामस्वरूप  लगभग  30  लाखे  रुपये  की  वार्षिक  बचत

 का  अनुसार लगाया  गया  हैं  ।

 Bonds  purchased  under  Voluntary  Disclosure  Scheme

 1092.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  number  of  Government  Bonds,  1985  purchased  by  the  people  who  disclosed  their
 income  and  wealth  under  Voluntary  Disclosure  Scheme; ar

 (b)  the  amount  of  interest  to  be  paid  bythe  Reserve  Bank  of  India  upto  1985  on  the  bonds
 purchased  by  them

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatgi):
 (a)  In  pursuance  of  Section  3(3)  of  the  Voluntary  Disclosure  of  Income  and  Wealth  Ordi-
 nance  1975,  Bonds  1985  were  notified  by  Goverr.  ment  for  purposes  of  investment  by  declaration.
 Under  Section  5(4)  of  the  said  Ordinance,  investment  in  these  Bords  is  to  be  made  by  a  aec-
 larant  within  30  days  from  the  date  on  which  declaration  is  made.

 1,00,231  applications  aggregating  Rs.  15°89  crores  have  been  tendered  at  the  receiving
 offices  for  investment  in  the  Bonds  upto  15th  January,  1976.

 (७)  The  Bonds  bearinterest  at  53  per  cert  per  annum  fromthe  date  of  investment  until
 their  maturity  on  20th  October,  1985.

 तेल  ह सुविवां  निधि  के  बोन  श्रन्तररष्ट्रीय  मुद्र  कोष  से  सहायता

 1093.  गोमती  रोजा  विद्यालय  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  सरकार  का  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा  कोष  कीਂ  म्रन्तरिम  समिति  की  जमैका  में  आयोजित  ,  बैठक
 सबब  1976  के  दौरान  तेल  सुविधा  निधि  से  सहायता  जारी  रखने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 @  मांग  करने  का  विचार  तर

 तेल  सुप्रिया  निधि  के  प्रधान  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  प्राप्त  धनराशि  व्  1975

 के  दौरान  किन  शीर्षों के  oda  खर्च की  गई  ?

 विस  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  यद्यपि  भारत  के  लिए

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  तेल  सुविधा  का  जारी  रहना  अच्छा  था  किन्तु  स्वयं  विकासशील  देशों  में

 ही  पारस्परिक  सहमति  न  होने  तथा  ऐसी  सुविधा  को  ग्रोवर  आगे  के  लिए  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  विकसित

 देशों  के  पुत्र-परिचित  विरोध  को  घ्यान  में  रखते  हुए  जमैका  में  आयोजित  wafer  समिति  की  बैठक

 में  इस  मामले  को  नहीं  उठाया  गया  है  ।

 तेल  सुविधा  के  अन्तर्गत  ली  गई  शोधन  शेष  के  समन के  रूप  में  होती है  कौर

 इ  ससे  साधारणतया  देश  की  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  तथा  वि  शेष  रूप  से  पेट्रोलियम  ate

 पेट्रोलियम  से  बने  पदार्थों  के  श्रायात  के  बढ़े  हुए  अतिरिक्त  खर्च  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने

 में  सहायता  मिलती  है  ।
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 Monopoly  of  purchasing  Cotton  in  the  Country

 1094.  ShriRam  Hedaoo  :  Willthe  Mirister  of  Commerce  be  pleased  tostate  whether
 Governmert  propose  to  have  the  moropoly  of  purchasir.g  cotton  in  the  courtly  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh):  No,  Sir.

 अपरिष्कृत  काजू  का  निर्यात

 1095.  श्री  व्यालार  th  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन

 वर्षों  में  श्परिष्क्त  काजू  का  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  गया  we  उसी  अवधि  में  तैयार  किये

 गये  का  काजू  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  ?

 वाणिज्य  निराले  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  )  :  विगत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  भारत  में  आयात  किये  गये  कच्चे  काजू  तथा  भारत  से  निर्यात  की  गई  काजू  गिरी  की

 माता  निम्नोक्त  प्रकार
 है

 र

 [

 कंच्चे  काजू  का  अरयात  काजू  गिरी  का  निर्यात

 aa  हजार  मे०  टन  हजार  से

 टन

 1972-73  198  66

 1973-74  150  52

 1974-75  +60
 65

 ४  दीकि थाईलेण्ड  में  संयुक्त

 1096.  श्री  सूरज  फंडे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  क्या

 सरकार  ने  हाडा  स्टील  प्रोडक्टस  लिमिटेड  को  हिंसा  ats  बनाने  के  लिए  थाईलैण्ड  में  संयुक्त  उपक्रम

 स्थापित  करने  की  अनु  ति  दे  दी  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  सरकार  ने  हिंसा  ब्लेडों

 के  विनिमय  के  लिए  थाईलैंड  में  संयुक्त  उपक्रम  के  रूप  में  एक  संयत्र  स्थापित  करने  के  लिए

 Ho  हाडा  स्टील
 प्रोडक्टस  लिमिटेड  के  प्रस्ताव  को  1975  में  स्वीकृति  प्रदान  की  है  ।

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  को  स्टेट  बेक  श्राफ  इंडिया  द्वारा  दिये  गये  ऋण

 1097.  को  समर  सूरजों  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  तीन  बड़ी  फर्मो  ने  25  करोड़  रुपए  की  ह्ड्प

 ली  है  जो  oe  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  ने  ऋण  के  रूप  में  दी  थी  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ये  तीनों  फर्में  ब  संकटग्रस्त  फर्मो  के

 खप  में  चल  रही  हैं  ;  रोक
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 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 राजस्व  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  ):  से

 :  उपयुक्त  विषय  सरकार ने  कुछ  सप्ताह  समाचार-पत्र  में  प्रकाशित  एक  रिपोर्ट  देखी

 चूंकि  रिपोर्ट में  अनावर्ती  कार्रवाई के  लिए  झ्रपेक्षित  विवरण  नहीं  wa  :  सरकार  इन  रिपोर्टों

 पर  कोई  टिप्पणी  करने की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 House  Rent  paid  to  Central  Government  Employees

 1098.  Shri  M.  C.  Daga  :  Willthe  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  the  amount
 paid  at  present  annualy  tothe  Centria  Government  employees  as  house  rert  as  also  such  emount
 paid  to  the  employees  residing  in  Delhi?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatgi):  A
 sum  of  Rs.  72  crores  (approximately)  has  been  paid  by  Goverr.ment  as  house  rer:t  allowar  ce  to
 Central  Govrnment  employees  for  the  year  1974-75.  Separate  information  re  gardirg  house
 rent  allowance  paid  to  the  employees  residing  in  Delhi  is  not  reedily  available.  It  is  beirg  col:
 lected  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House.

 राष्ट्ररण्डलीय  देशों  में  विशेषज्ञ  दल  को  प्रारम्भिक  बठक

 1099.  को  एच०  एन०  मुकदमों  :
 क्या  वित्त  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  ६

 क्या  रष्ट्रमण्डलीय  देशों  के  विशेषज्ञ  दल  की  तीन  दिन  ay  प्रारम्भिक  बैठक  हुई  थी

 जिसमें  उन्होंने  एक  नई  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  रिक  व्यवस्था  का  मार्ग  प्रशस्त  करने  के  लिए  तीन  मुद्दो
 पर  मार्ग  निर्देश  निर्धारित

 तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  atk

 उन  राष्ट्र मण्डलीय  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  इस  बैठक  में  भाग  लिया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उफ् मंत्रो  सुशीला  ale  :

 नीय  सदस्य  का  आशय  राष्ट्र  मंडलीय  देशों  के  विशेषज्ञ  दल  की  उस  बैठक  से  है  जो  19  दिसम्बर

 1975  को  लन्दन
 में  हुई  थी

 ।
 यह  एक  प्रारम्भिक  किस्म  की  बैठक  थी  जिसका  उद्देश्य  निर्देश  निर्धारित

 करना  afer  विशेषज्ञ  दल  का  भावी  कार्यक्रम  तैयार  करना  था  |.  राष्ट्र मंडलीय  देशों  के  विशेषज्ञ

 दल  की  अगली  फरवरी  1976  में  किसी  नाइजीरिया  में  होनी  तय  हुई  है  ।

 श्राशा  है  कि  विशेषज्ञ  दल  की  1977  समय  समय  पर  बैठकें  होती  रहेंगी  ।

 राष्ट्र मण्डलीय  विशेषज्ञ  दल  कोई  भ्रन्तरसरकारी  संगठन  नहीं  हैं  सनौर  इसके  सदस्यों

 का  चयन  व्यक्तिगत  रूप  में  किया  गया  था  तथा वे  उसी  रूप  में  कार्य  करते  हैं  कौर वे  प्रपने  देशों  का
 प्रतिनिधित्व  नहीं  करते  ।  राष्ट्रमण्डलीय  देशों  के  विशेषज्ञ  दल  के  सदस्यों  के  नाम  इस  प्रकार

 हैं
 :

 परम  श्रेष्ठ  श्री  बलिस्टर  ,

 प्रोफेसर  ए०  डी०  ब्राउन ली
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 प्रोफेसर  नूरुल  इस्लाम  देश )

 अ्रमीर  एच०  पल  -
 )

 परम  श्रेष्ठ श्री  पी०  एस०  लाई  )

 श्री  एल०  एम०  लिशोम्बा  --
 )

 सर  डॉनल्ड  मेटलैण्ड
 )

 श्री  शरद  एस०  मराठे  -

 प्रोफेसर  एच०  एम०  wo  श्रोनिटिरी  )

 परम  श्रेष्ठ  श्री  एल०  ए०  एच०  स्मिथ  )

 श्री  ज०  पी०  हेयस

 सल  a

 ठन  बनाया  जाना लौह  aten  निर्यात कर्ता  tat  द्वारा  एक

 1100.  श्री  राजदेव  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोह  वयस्क  निर्यात कर्ता  देशों  ने  प्रभावी  ढंग  से  सामूहिक
 व्यापार  के  लिए  अ्रफना

 एक  संगठन  रंधावा  एसोसियेशन  बनाया  है  ;

 यदि  तो  कितने  देशों  ने  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  we

 लोह  वयस्क  निर्यात कर्ता  देशों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  लोह  अयस्क  के  निर्यात

 व्यापार  को  सुव्यवस्थित  तथा  स्वस्थ  रूप  से  विकास  अ्रधरक  निर्यात  के  लिए  उचित

 एवं  लाभप्रद  कीमतें  प्राप्त  करने  लौह  वयस्क  के  प्रोसेसिंग  तथा  विपणन  के  मामले

 में  सदस्य  देशों  के  घनिष्ठ  सम्यक  a  सामान्य  aes  विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए  लौह

 अयस्क  निर्यातक  देशों  एक  संघ  बनाया  गया  है  |

 दस  ।

 लौह  वयस्क  निर्वात  करने  वाले  लगभग  पचीस  देश  हैं  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  द्वारा  सोरेन  इरादी  पर  गया  व्यय

 1101.  श्री  भान  सिह  दौरा  :  कया  पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  oder  विकास  निगम  ने  मनोरंजन  आदि  पर  वर्ष-वार

 कुल  कितना  व्यय  किया है
 तथा  इस  निगम  के  प्रत्येक  डिवीजन  ने  कितना  व्यय  किया  है  ?
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 लिखित  उत्तर 3  1897  )

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मं मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुरेन्द्रपाल fag  )
 :  अ्रपेक्षित

 सूचना  देनें  वाला  एक  विवरण  समान है
 ।

 विवरण
 =

 मनोरंजन  पर  किया  गया  व्यय

 ee  टरटर म्मण्य  ee
 कम  यूनिट  के  ब्यौरे

 1974-75  1973-74  1972-73

 3  4
 =

 Bo  रु०  Ro

 मुख्यालय  31,567  40,558  20,073

 प्रोजेक्ट  डिवीज़न  4,458  1,391  3,000

 होटल  डिवीजन  5,352  14,069  3,010

 परिवहन  5,337  5,201  2,245

 शुल्क  मुक्त  दुकानें  2,359  836

 उत्पादन  शौर  प्रचार  20,565  13,537  10,000

 एस०  ई०  एल०  लाल  किला  26  62

 क्षेत्रीय  बम्बई  520  10

 अशोक  नई  दिल्‍ली  24,155  33,473  29,355

 10  जनपथ  नई  दिल्‍ली  6,411  3,904

 11  लोदी  नई  दिल्‍ली  2,318  1,178  52

 12  रणजीत  नई  दिल्‍ली  1,119  871

 13  होटल  बंगलौर  497  1,326

 14  अकबर  होटल  161

 15  429 लक्ष्मी  विलास  पैलेस  उदयपुर  1,418

 16  औरंगाबाद  21

 17  खजुराहो  ट्  शक  120  79

 18  11,593

 19  यात्री  लॉज  640  कला  jis

 याय  याय  dea  Pp  ny  ED  PD  डलना

 1,17,466  1,12,704  74,580
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 Written  Answers  Magha  3,  1897  (Saka)

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को
 शाख

 खोलना

 1102.  को  सोमनाथ  चार्जों  :

 श्री  cam  सिंह  सोखो  :

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  1973,  1974  पौर  1975  के  वर्षों में

 बैंकवार  कौर  विभिन्न  राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  कितनी  शाखायें  खोली  गई  हैं
 ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रो  प्रणब  कुमार  सुर्जी  )
 अपेक्षित

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 gat  तथा  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेक  कार्यालय  खोलना

 1103.  श्री  टना  उरांव  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 mroy
 ग्रामीण  क्षे  at  ये

 tt  be |  गत  तीन  वर्षों  में  राज्य-वार प्रत्येक  बेक  ने  पूर्वी  एवं  पूर्वोत्तर  राज्यों  के

 कितनी  शाखाएं  खोली  हैं  ;  ar

 इन  राज्यों  में  राज्य-वार  चलू  वित्तीय
 वर्ष  में  बैकों  की  बैंक वार  कितनी  शाखाएं

 खोली  गई  अथवा  खोली  जानी है
 ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रो  प्रणब  कुमार  मुर्दों  )  :

 अपेक्षित  सुचना  अनुबन्ध  1  में  दी  गई  है  ।

 पूर्वी  श्र  उत्तरपूर्वी  क्षेत्रों  के  राज्यों  ate  संव  राज्यों  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए

 नवम्बर  1975  के  gra  तक  वाणिज्यिक  बैंकों  के  पास  बकाया  लाइसेंसों  /  आवंटन  पत्तों  विषयक

 में  रखा  गया  | रिजर्व  बैक  द्वारा  सुचित  किये  गये  ares  अनुबन्ध  11  में  दिये  गये  हैं  ।

 देखिए  संख्या  एल०  Zyo  10217  /76)  |

 राज्य  परिवहन  लखनऊ  द्वारा  भारत  परन  विकास  निगम  के  वाहनों

 को  दी  गई  सुविधायें

 1104.  श्री  एस०  ए०  मुदाम  :.  क्या  फ्लिन  ब्रोकर  नागरे  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  परिवहन  लखनऊ  ने  1974  में

 आगरा  मागं  पर  बसें  चलाने  के  लिए  भारत
 पर्यटन  विकास

 निगम  को  5
 नियमित

 बस  परमिट

 fer  4

 क्या  भारत  dea  विकास  निगम  ने  उस  सुविधा  का  लाभ  नहीं  TSrTaT  भ्र ौर  इसके

 परिणामस्वरूप  भारत  aden  विकास  निगम  को  आगरा  बस  चलाने  पर  बहुत  alas

 लागत  जाती  ar

 यदि  तो  इन  सुविधाघरों  का  उपयोग  न  करने  के  क्या  क।रण  हैँ  तबा  इस  मामले

 श्र  सरकार  ने  क्या  शायरी की  है  ?
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 23  1976  लिखित  उत्तर

 विा  ग

 पर्यटन  wit  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेख पाल  (®)

 अर  (7)  1973  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  भ्रधिसुचनाएं  जारी  कीं  जिनके  द्वारा

 उन्होंने  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  अथवा  क्षेत्रीय  परिवहन  प्राधिकरण  को  प्रभावित  किया  कि  वे
 ban

 भारत  we  विकास  निगम  झ्रयवा  भारत  सरकार  कें  पर्यटन  कौर  नागर

 विमानन  मंत्रालय  के  किसी  wer  मनोनीत  को  were  तथा  दिल्ली-नागरा

 फतेहपुर  सीकरी  मार्ग  पर  दर्शनीय  स्थानों  की  यात्ना  के  प्रयोजन  के  लिए  कांट्रैक्ट  गाड़ियों  के  ay

 में  चलाने  के  लिए  वातानकलित  बसों  के  लिए  शरीक  से  अधिक  5  परमिट  प्रदान  करें  ।  पाठक

 यातायात  की  मौसमी  भारत  पथ टन  विकास  निगम  की  वातानुकूलित  कोचों  की  मांग

 कौर  उनकी  उपलब्धता  को  दृष्टि  में  रखते  निगम  ने  राज्य  सरकार  से  अ्रनरोध  किया  कि  वह  इस

 मामले  पर  विचार  तथा  वातानुकूलित  एवं  गैर-वातानुकूलित  डीलक्स  कोचों  के  परिचालन  के

 परमिट  प्रदान  करे  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  गेर-वातानुकूलित  कोचों  को  परमिट  प्रदान  करने

 पर  इस  बिना  पर  सहमत  नहीं  हुई  fe  उत्तर  प्रदेश  रोडवेज  पास  गैर-वातानुकूलित  बसें

 पर्याप्त  संख्या  में  हैं  तथा  मगेर-वातानुकूलित  कोचों  के  ate  अधिक  परमिट  प्रदान  करने  से  विदेशी

 पाठकों  द्वारा  ara  किए  जाने  वाले  स्तर  में  लला  हो  जायेगा  ।

 (ur)  भारत  प्लेट  विरासत  दिल्‍ली  के  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  द्वारा  प्रदान

 किए  एक  परमिट  के  ग्रन्तगत  260/-  रुपये  कीं  दैनिक  परमिट  फीस  दिल्‍ली  तथा  आगरा

 के  बीच  एक  गैर-वातानुकूलित  कोच  सेवा  का  परिचालन  कर  रही  है  ।  1975  की

 matt  रि  इस  कोच  के  अन्तिम  परिचालन  परिणाम  निम्न  प्रकार  हैं

 राय  5.17  लाख  रुपये  |

 व्यय  3.91  लाख  रुपये  ।

 अधिशेष  1.  26  लाख  रुपये  ।

 quae  यातायात  को  बढ़ाने
 weer  ए  के  लिये  कार्यवाही

 1105.  को  सतपाल  कपूर  :
 क्या  प्यार  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि

 वर्ष  1975  में  कितने  पर्यटकों  ने  देश  का  दौरा  किया

 (=)

 उक्त  अवधि  में  उनके  दौरों  से  अनुमानित  कितनी  ara  हुई

 वर्ष  1976  में  अधिक  पर्यटकों  को
 प्रकाशित

 क करने  के
 लिए  क्यो

 विशेष  सुविधाएं

 प्रदान  की  गई  अथवा  की  जायेंगी  >  शर

 विभिन्न  देशों  से
 पर्यटक  यातायात  बढ़ाने  के

 लिये  एयर  इ  गया  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  ।

 पर्यटन  wile  नागर
 विमानन

 मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  सुरेशपाल

 सिंह  )  (*) )
 465,275

 ह
 भारत  में

 किये  गये  पर्यटकों  द्वारा  व्यय  से  विदेशी  मुद्र  की  अय  का  व्तेमान  मूल्यों  के

 स्तर  पर  ग्र तु मान  104  करोड़  रुपये  लगाया  गया हूं  ।  इसमें  अ्रंतर्राष्ट्रीय  बालियों  द्वारा  भुगतान  किम

 जाने  वाले  किरायों से  एयर  इंडिया  तथा  इडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  अजित  विदेशी  मुद्रा  की  श्राम

 सम्मिलित  नहीं  ह ै।
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 Written  Arswers  January  28,  1976

 ae  EE  SS  ee  ee  ee,  ee  ee  अलनहल NT  gh  नापा

 प्रिंट  सुविचारों  की  व्यवस्था  एक  लगातार  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  ।  विशेषतया  बल

 न  पर  दिया  जाता  है  ।  ब्रा वास  तथा  परिवहन  सुविचारों  की  व्य  भारत  को  लक्ष्य  बना  कर  तराने

 वले  पर्यटक  यातायात  को  बहुत  बड़ी  मात्रा  में
 कट  करने  के

 लिये  चुने  हुए  क्षेत्रों  का  पर्वतीय  एवं  समुद्रतटीय

 विहार-स्थलों  के  रूप  में  पुरातत्वीय  एवं  ऐतिहासिक  स्मारकों  के  रूप  में  सांस्कृतिक  पर्यटन  का

 विकास  तथा  अन्य जीव  पर्यटन  का  विकास  ।  भा  रत्  के  लिये  त  को प्रोत्साहन देने  के  लिये  वाई  प्र  र

 के  रियायती  किराये  चालू  किये  गये  हैं  ।  इसके  इंडियन  इस  झपने  अंदेशा  क्षेत्र  में  14

 दिन  के  लिये  200  अमरीकी  डालर  तथा  21  दिन  के  लिये  275  अमरीकी  डालर  के

 प्रोत्साहन  किराये  जाफर  कर  रहे  हैं  ।  भारतीय  रेलवे  में  21  दिन  की  यात्रा  के  लिये  विदेशी  पर्यटकों  के

 लिये  ५*जहां  चाहो  १1: घम  टिकट  चाल  किये  हैं  ।  जो  पर्यटक  बगैर  वीसा  के  जाते  हैं  उन्हे  aa  28  दिन

 तक  का  *ग्मत्टी  एन्ट्रीलेंडिंग  परमिट  प्राप्त  हो  सकता  है  |

 एयर  इंडिया  भारत  के  लिये  ches  यातायात  के  प्र वाह  को  बढ़ाने  के  लिये  विभिन्न  क्षेत्रों

 में
 निरन्तर

 उपाय  कर  रही  है  जिनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 उत्तरी  आस्ट्रेलिया  तथा  खाड़ी  कै  क्षेत्र  से  श्रमण  फ्रांस  स्विटजरलैंड

 तथा  इटली  से  युवा  किरायों  कौर  य  Ho,  जापान  तथा  उत्तरी  अमरीका

 से  समस्त  व्यय  सहित  पेंट  किरायों  जैसे  विशेष  किराए  चालू  किए  गए  हैं  |

 2.  खाड़ी  के  क्षेत्र  के  तेल  के  धनी  देशों  के  लिए  परिचालनों  में  काफी  वृद्धि  कर  दी  गयी  है  ।

 ख
 र  आस्ट्रेलिया  के  लिए  उड़ान  करने  वाले  707.0  विमान  के  स्थान  पर  अधिक  धारित  वले

 747  विमान  प्रतिस्थापित  करने  की  योजनाएं  |

 adel  के  लिए  इनका  विकास  करने  के  लिए  श्रीमान  व  निकोबार  दीप  समूहों  एवं

 लक्षद्वीप  के  विशेष  सर्वेक्षण  किए  गए  हैं  ।  एयर  इंडिया राज्य  होटल  कारपोरेशन  के

 सहयोग  से  लक्षद्वीप  के  बांगारम  द्वीप  में  एक  पर्यटक  कॉम्प्लेक्स  के  निर्माण  की

 संभावनाओं  की  भी  जांच  कर  रही  है  ।

 भारत  के  लिए  युवा  पर्यटकों  को  झ्राकृष्ट  करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  चालू  किया  गया  है

 तथा  1976  में  दिल्‍ली  में  एक  च्  मेले  आयोजन  किया  जाएगा  |

 ी  एक  कांग्रेस तथा  कन्वेंशन  सैल  की  स्थापना की  गयी  है  तथा  कई  कारणों ae  करवें  रनों
 की

 योजना  बनाई  जा  रही  है  ।

 भारत
 के  लिए

 the
 vies  यातायात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  1971:  में  समुद्र  तथा

 दक्षिण  पूर्वी  एशिया  के  क्षत्रों  में  एक  मार्किट  सर्वेक्षण  किया  गया  ।

 इन
 क्षत्रों

 से
 पर्यटक  यातायात को बढ़ावा  देने  के  लिय  एयर  इंडिया  ने  ए०  एस०  ठी

 ०
 To

 भ  चि  स
 संस्था  द्वारा  यू०  एस०  ए  तथा  कनाडा को  ले  जाये  गय

 '
 में  तथा

 जापान  तथा  मध्य  पूर्वे  में  तैयार  किए  गए
 पी०  ए०  टी०  ए०

 भारत  संस्था  के

 झाडियों  विजुअल  प्रेजेन्टेशन ों  सहयोग  प्रदान  किया
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 9.  विमान  यात्रियों  को  बीच  में  भा  रत  में  ठहरने  के  लिए  प्रेरित  करने  के  लिए  स्टाप  ग्रोवर

 यात्राप्ोों  को  अयोजन  किया  जा  रहा  है  ।

 10.  विदेश  स्थित  एयर  इंडिया  के  कार्यालय  एयरलाइन्स  तमंचा  यात्रा  परिचालकों

 तथा  यात्रा  श्रभिकर्ताओओं को  भारत  के  लिए  परिचायक  यात्राएं  करने के  लिए  when  हित

 करने  हेतु  शे  क्षणिक  यात्रियों  का  प्रायोजन  कर  रहे  हैं  ।

 बनकरों  से  कृत्रिम  tt  का  अधिक  acy  लिया  जाना

 1106.  at  रख  नन्दन  लाल  भाटिया  व्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कृत्रिम  रेशे  के  निर्माता  बुनकरों  से  अधिक  मूल्य  ले  रहे  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  विश्वनाथ  प्रताप  fag)

 इस  सम्बन्ध  में  हाला की  कोई  जानकारी नहीं  है  कि  नवीन  जिला  मेंन्स  धागे  के  वि निर्माताओं

 द्वारा  ऊंची  कीमतें  ली  जपती  रही  फिर  भी  पोस्टर  फिलामेन्ट  के  धागे  के  जिसकी  सप्लाई  कम

 ली  जाने  वाली  कीमतें  निश्चित  रूप  से  अधिक  हैं

 देश  में  संश्लिष्ट  धागे  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  विभिन्न  उपाय  विचाराधीन  हैं  ।

 ऊनी  कपड़ों  का  निर्यात

 110  भी  एम०  कता मुतु  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन  कपड़ों  का  निर्यात  बन्द  कर  fear  गया  है

 यदि  तो  सम्बन्धी  तथा  दय  wiz

 क्या  ऊनी  कपड़ों का  निर्यात  स्ट  लीग में  व्यापार  करने  वाले  देशो ंकी अपेक्षा  रुपये  में  व्यापार

 करने  वाले  देशों  से  म्यूजिक  रहा
 ?

 वाणिज्य  dare  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  जी  att

 सिले-सिलाये  ऊनी  परिधानों के  निर्वात  1974-75  में  बढ़कर  223.49  लाख  ५. पख
 के

 हो  गये  जब  कि  वर्ष  1973-74 में  ये  90,39  लाख  रुपये  के  थे  ।  चाल  वर्ष  (  1975-76)  के

 दौरान
 भी

 निर्यातों  में  वृद्धि  का  रूख  है  ।

 जी  नही ं।

 नियंत्रित  कपड़ा  योजना

 1108,  थो  राजा  कुलकर्णी  :  क्या  वाणिज्य मंत्री  यह  बताने  को
 कपा  करेंगे कि

 वितरण

 कौर  मृतकों के  बारे में  नियंत्रित  कपड़ा  योज॑ना  कीः  वर्तमान  मुल्यांकन  क्या
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 जबकि  सिल  में  बने  सुती  कपड़े  की  कतिपय  किस्मों  के  उत्पादन  एवं  कीमत  पर  काननी  नियंत्रण

 1964  में  लाग  किया  गया  कंट्रोल  के  कपड़े  की  किसान  योजना  1-4-19  74  से  चल  रही  है  ।

 योजना  शुरू
 करते

 समय  वर्थ
 मे  8000  लाख  वग  मीटर  का  उत्पादन  cat  रखने  का  विचार  था  ॥

 ag  1-4-1  से  31-3-1975 के  दौरान  कंट्रोल के  कपड़े  का  वास्तविक  उत्पादन  8230  लाख

 ay  मीटर के  स्तर  तक  पहुंच  गया  जो  निर्धारित  स्तर  से  अधिक  था  ॥

 कंट्रोल  के  कपड़  की  कीमतों  जो  कि  1-4-74  को  निर्धारित  की  गई  विधि  करने  के

 लिए  समय  समय  पर  उद्योग  से  सरकार  को  तरन रोध  प्राप्त  हुए  हैं  किस्त  इस  बीच  को ईव द्धि द्वि
 करने  की  ग्र नू मति

 नहीं  दी  गई  है  ।  कंट्रोल  के  कपड़े  की  लागत  तथा  किसी  ढ़ांचे  की  जांच  करने  के  लिए  एक  उच्च  शक्ति

 प्राप्त  समिति  स्थापित  की  गई  है  ।

 3  दी  की  बाजार  स्थिति  तथा  उसके  फलस्वरूप  स्टाक  के  जमा  हो  जाने  को  घ्यान  में  रखते

 हुए  उद्योग  के  प्राय  रूप  से  कमजोर  एककों  को  सहायता  पहुंचाने  की  ग्रा वश्य कता  अनुभव  की  गई  ।

 यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  ये  एकक  एक  वर्ष  के  लिए  कंट्रोल  के  कपड़े  का  उत्पादन  करने  से  छुट  पाने

 के  लिए  श्रनरोध  कर  सकते  |

 4  अक्त्र  1972  से  कंट्रोल  के  कपड़े  के  वितरण  पर  भी  सांविधिक  नियंत्रण  लाग  कर  दिया  गया

 ौर  उसके  वितरण  के  लिए  कतिपय  माध्यम  निर्धारित  कर  दिये  गए  ।  जनता  के  कमजोर  वंग  तक  कपड़े

 की  पहुंच  सुनिश्चित  करने  लिए  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिये  गय  कि  वे  ग्रामीण  ग्रोवर  भ्र  दं-शहरी  क्षेत्रों  में

 अवश्यक  बिक्री  केन्द्र  खोलने  के  लिए  उपाय  करें ग्र ौर  साथ  ही  कपड़े  की  बिक्री  के  लिए  मानदंड  भी  निर्धारित

 करें  ।  वितरण  व्यवस्था  का  कास  शीष  स्तर  पर  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  परिसंघ  को  सौंप  दिया  गया  |

 वितरण  व्यवस्थाश्रों  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  रही  ale  क्रि प्राविधि  को  सुव्यवस्थित  बनाने  के  लिए

 सत्य-समय  पर  उपाय  किये  गये  ।  वर्ष  1974  के  अन्त  में  का  कपड़ा  जमा  हो  गया  ।  वितरण

 व्यवस्थापकों  को  उदार  बना  कर  तौर  बिकी  केन्द्रों  का  विस्तार  करके  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के लिए

 कार्यवाही
 की  गई  ।  ae  है  कि  इसके  फलस्वरूप  कंट्रोल  के  कपड़े  के  स्टाक  कम  होकर  सामान्य  स्तर  पर

 रा  जायेंगे  |

 स्वदेशी  जहाजो  डीजल  इ  जनों  पर  उत्पादन  दशक

 1109.  श्री  et  राव  :  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया है
 कि  स्वदेशी  जहाजी  ड़ीजल

 इंजनों  पर
 उत्पादन  शुल्क

 की
 अदायगी  से  पूर्णत

 :  छूट  दी  जाये  जिससे  मछली  पकडने  के  कार्य  को  प्रोत्साहन
 मिल  सक े;  कौर

 (@)  यदि  हां  यो
 सस

 को
 पा

 रतिक्रिया
 है

 ह

 राजस्व  कौर  बं  किंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  (att  प्रणव  कु कुमार  मुखर्जों ) क

 (*)  झोर  हां  ।  सरकार  ने  इस  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।
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 आपात  स्थिति  को  घोषणा  के  बाद  देश  को  आर्थिक  स्थिति  सुघार

 111  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा  :  कया  वित्त  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आपात  स्थिति  घोषणा  के  बाद  देश  की  श्रमिक  स्थिति  में  सुधार  gals

 यदि  हां  ,
 तो  भ्रापात  स्थिति  से  ga  कितनी  मुद्रा  परिचालन  में  थी  कौर  इस  समय  यह

 कितनी  है  कौर

 आपात  स्थिति  से  पूर्व  प्रौद्योगिक  क्षेत्र
 में

 सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  कितना  था  कौर  इस  समय

 ag  कितना है  1

 विस  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  जी  हां  ।

 20  1975  को  आपात  स्थिति  की  घोषणा से  तत्काल  पूर्व  जनता के
 पास

 12,221  करोड़  रुपये  की  मुद्रा  थी  2  जनवरी  1976 को  वह  सब  से  हाल  की  तारीख

 जिसके  iss  उपलब्ध  12,275  करोड़  रुपये  थी  ।

 मननीय  सदस्य  का  alae  औद्योगिक  क्षेत्र  क ेसकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  जी  ०एन ०
 पीछे  ये  रोकने वार्षिक  श्राधार  पर

 प्रकाशित  किए  जाते  हैं
 शर  सब

 से  हाल
 का

 ऐसा  ्  है  जिसके  सम्बन्ध  में  प्रकाशित  अकड़े  उपलब्ध  हैं  ।  प्रश्न  में  पूछी  गई  afer  लिए  ऐसे  alas

 उपलब्ध  न  होने  की  सूरत  में  औद्योगिक  उत्पादन  (1970-100) के  सूचक  wae  aa  स्थिति का
 इनसान  लगाया  जा  सकता है  ।  1975  की  तिमाही में  यह  सूचक  अंक  110.8  था  जो

 1975  की  तिमाही  में  बढ़  कर  119.  4  हो  गया  |

 पुर्व  कौर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  गय  फकीरी-ऋण

 1111.  श्री  afer  कुमार  सरकार
 :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  TH  द्वारा  पुर्व  कौर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों

 में  से  प्रत्येक  में  जिलावार  कृषि  हेतु  कितना  ऋण  दिया  गया  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  देश  में  कृषि  की  सहायता  हेतु  बनाई  गई  योजनायें  की  रूपरेखाएं

 नया

 इन  राज्यों  में  से  प्रत्येक
 में

 क्रियान्वित  की  जा  रही  योजनायें  का  स्वरूप  क्या

 कौर

 इन  राज्यों  में  उक्त  योजनाओं  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही
 ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जों ) ( क  से से

 तंक  1973 शौर
 1974

 के
 ताजा  उपलब्ध )  के  पन्त  तक  पूर्वी  कौर  उत्तरपूर्वी  क्षत्रों

 के

 राज्यों  में  कृषि  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  अ्रतुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  कृषि  ऋणों  की

 वार  बकाया  राशि  को  प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण  अनुबन्ध में  दिया  गया  है  में  रखा  गया
 ।

 देखिये  संख्या
 एल  ०टी

 ०  10218/76]  राज्यवार  ऋणों  राशि  श्रतुबन्ध  से  स्पष्ट  हों  जायेगी  ।

 बैंक  वार  श्नाकिड  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 सरकारी  क्षेत्र  के  बंक  सभी  किक  कार्यों तथा  तत्सम्बन्धी  कार्यकलापों  के  लिये  ऋण देते हैं  ।

 इन  ऋणों  में  अल्प  कालीन  फ़सल  लग  सिचाई  कार्यों  के  लिये  सावधिक  क़षि  मशीनों  तथा

 ay  उपकरणों  की  खरीद  के  लिये  कमी  विकास  के  लिये  4.0  मत्स्यपालन

 तथा  अन्य  तत्सम्बन्धी  कार्यकलापों  के  लिये  ऋण  जैसे  प्रत्यक्ष  ऋण  शामिल  हैं  ।  श्रश्रत्यक्ष  क़षि  ऋणों

 में  प्राथमिक  ठीक  सहकारी  ऋण  क़षि  सेवा  उन  रकों  तथा  कामਂ  खाने  वाली  अन्य

 वस्तुद्नों  के  व्यापारियों  को  क़षि  सेवा  केन्द्रों
 को

 तथा  नलकूपों  ग्रोवर  पम्प  सेटों  को

 बिजली  देने  के  लिए  usa  बिजली  बोर्डों  को  शामिल  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  लग  भि  फ़ाम  बागान  तथा  बागबानी

 मुर्गीपालन  कौर  डेरी  लोरर  साथ  ही  साथ  बाजार  स्थल  परियोजनाओं  ज  से  उद्देश्यों  के  लिये  कृषि  gare

 aye  विक़ास  निगम  द्वारा  अनुमोदित  ait  स्वीकृत  कृषि  विकास  योजनाओं  का  वित्त  पोषण  कर  रहे

 ये  विभिन्न  राज्यों  में  भारतीय  प्रौद्योगिक  विकास  बैंक/श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अ्रमिकरण  की

 सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं के  कार्यान्वयन  में  भी  सक्रियता से  भाग  ले  रहे हैं  ।  ये  बैंक  प्राथमिक  किक

 सहकारी  ऋण  समितियों  के  वित्त  पोषण  की  यो  जना  में  भी  भाग  लेते  हैं  ।  इन्हें  कृषक  सेवा  समितियों  केਂ

 संगठन  तौर  वित्तपोषण  में  सहभागी  बनाया  जाता  एसएसपी  ०ए/एम०एफ़०एल०ए
 ०

 द्वारा  बनायी  गयी  योजनाओं  की  परियोजना  क्षेत्रों  में  झ्रावश्यक  ऋण  प्रदान  करके  उन  शअ्रभिकरणों  केਂ

 क्षेत्रों  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  भी  निभा  रहे  हैं  ।  पूर्णतः  व्याप्ति  कौर  प्रभावी  पर्यावरण  के  ये  बैंक

 प्रतिनिधिक  क्षेत्रों्मखता  तथा  ग्राम  ग्रंगीकरण  योजना  अपना  रहे  हैं  कौर  भारतीय  स्टेट  बैंक  समह

 ने  इस  प्रयोजन  के  लिये  बहुत  सी  कृषि  विकास  शाखायें  खोली  हैं  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  पुर्वी  तथा  उत्तरी  पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  सहित  सारे  देश  में  अपनी  योजनाओं

 का  कार्यान्वयन  कर  रहे  हैं  ।  आमतौर  पर  बैंक  स्थानीय  समाचार  पत्नी  में  विज्ञापनों  ate  ग्रामों

 में  फ़िल्मों  के  प्रदर्शनों  शादी  के  माध्यम  से  कृषि  विकास  की  इन  योजनायें  को  लोकप्रिय  बनाते  हैं  ।

 बेकिंग  विभाग  ने  भी  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  की  इन  योजनाओं  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  विभिन्न

 शवों  को  छपवाया  है  |

 पाँचवीं  योजना  के  दौरान  राज्यों  को  ऋण  से  राहत

 1112.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :
 क्या  वित्त  weet  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  ऋणों  को  लौटाने  में  उड़ीसा  राज्य  के  पांचवीं  योजना  में  कोई  ऋण  सम्बन्धी

 राहत  दी  जायेगी  ।

 यदि  तो  कितनी  कौर

 तथा  षा भरत
 क  zaat  राशि  का  ब्यौरा

 प्राय  किन  राज्यों  को  ऋण-राहत  दी  जा  रही  है

 wat है

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  हां  ।

 159.44  करोड़  रुपए ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  हैं  जिसमें  पांचवीं  बायो  जना
 की  अवधि  में

 केन्द्रीय  ऋणों  की  वापसी  में  दी  गई  ऋण-राहत  के  राज्यवार  आंकड़े  दिखाए  गए  हैं  ।
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 अ a

 विवरण

 पांचवीं  आयोजना  की  अवधि  में  राज्यों  को  दी  गयी  ऋण-राहत

 ह

 (  करोड़

 a  a  य  कल  =

 श्रीमान  प्रदेश  191  82

 क़सम  154  31

 बिहार  138  43

 40  25 गु

 28  80 हरियाणा

 34  05 हिमाचल  प्रदेश

 132  29 जम्मू र  कश्मीर

 कर्नाटक  126  89

 केरल  111  91

 10  मध्य  प्रदेश  87  65

 11
 महा  राष्ट्र

 68  22

 12  206  85 मणिपुर

 13  मेघालय  43

 14  नागालैण्ड  11

 15  उड़ीसा  159  44

 16  पंजाब  14  92

 17  राजस्थान  276  88

 18  88  29 तमिलनाडू

 19  11  60 त्रिपुरा

 20  उत्तर  प्रदेश  154  77

 21  136  25 पश्चिम  बंगाल

 जोड़  1990  66

 ee  _

 fager  में  चाय  बागानों  का  बन्द  होना

 1113.  श्री  सोरेन  दत्त  :  बया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  में  बन्द  हुए  चाय  बागानों  की  संख्या  किलनी  है  ;
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 wo

 a  थ  a  3

 ce  -
 (Saka}

 हय  rua a  के  afore स्वरुप f
 गरी  बेरोजगार  हए

 की  है  (=)

 सरकार  ने  चाय  बागानों  को  सरकारी  नियन्त्रण  में  चलाने

 res aq ale

 कायेवाही

 अ अ

 wife  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रतापसिंह  बाप

 लान  गरी  के  त्रिपुरा के  8  चाय  बागान बन्द  पड़े  बताये जाते  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  उपलब्ध नहीं  है
 थ

 fai

 जिन  बेगानों  को  फ़िर  से  उत्पादन  योग्य  बनाया  जा  सकता  है  उनके  पत
 के

 लिये
 सरकार  ने  उपाय  निश्चित  कर  लिये  हैं  जिनमें  बागानों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेना  शामिल

 प्रकार  के  बागानों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लने  को  व्यवस्था  करने  के  लिये  चाय  af

 19  53.0
 में  संशोधन  करने  के  बारे  में  विधान  पेश  करने  के  लिये  प्रस्ताव  तैयार  कर  लिये  गये

 बिहार  स्थित  सेटल  बेक  को  दोषियों  हारा  ऋण  को  बकाया  राशि  वसूल
 ्  किया  जाना  थ

 1114.  को  भोगेन्द्र  | ८ है |  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 5  क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  सहरसा  जिसके  भ्रन्तगत  सालो ंल  तथा

 निहार के
 अन्य  स्थानों  पर  सैंट्रल  बैंक  की  शाखायें  छोटे  खुद रा  दुकानदारों  की  सम्पत्ति  तथा  द्न्य  झा

 की  कुर्की  के  लिए न्यायालय  से  आदेश  प्राप्त  करके  और  उनको  ऋण  की
 बकाया  राशि  का

 किस्तों

 बजाय  एक  मुश्त  भुगतान  करने
 के  लिये  मजबूर  करके  बहुत

 परेशान  कर
 रही  है  ;  atc

 यदि  तो
 ऋण

 को
 किस्तों  में  वापस  न  लिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 ?

 राजस्व  कौर  ane  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रो  प्रणव  कुमार  :  कौर

 सेल  बैंक  ग्राफ़  इण्डिया  ने  सुचित  किया  है  कि  उसकी  सापौल  शाखा  ने  जिन  15  ऋण  क्वाँरों

 को  1972-73  में  लगभग
 2,  50,000  रुपये  के  ऋण  दिये थे  उन्होंने  बार-मगर  याद  दिला

 ह
 at

 को  देय  रकम  का  भुगतान  नहीं  इसलिए  उनके  विरुद्ध  सर्टिफ़िकेट  परोसी  डिंग  शुरू

 a
 da  को  इन  ऋणकर्ताझों  में  से  किसी  से  भी  यह  ऋण  किस्तों

 में  ददा
 करने

 का
 कोई  प्रीत  नहीं

 प्रात  हश्र  है
 |

 थ

 Sick  Textile  Mills

 1115.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya :
 S.  M.  Banerjee :

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  sick  textile  mills  taken  over  by  Goverr  mer

 (b)  the  expenditure  ircurred  on  their  rerovation  ?

 ं
 ्

 The D  eputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishw  P
 ह

 Singh):  ar  Apart  from  103  sick  textile  urdertekirgs  whose  meragemert  hed  be  1.  teker.  over
 by  Government  and  w  have  already  been  rationaltised,  the  maregemert  o  re  more  tex-

 4  dle  undertaking  has  been  taken  over.

 mented im
 natioralised  sick  textile  urdertskirgs  upto  Dec  mbcr,  167:

 (b)  Modernisation  progremmes  to  the  extert  of  about  Rs.  21  crore  €  been  imple-

 so
 a
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 हा  ad

 aint  )  का  निर्यात

 1116.  श्री  सी०  के०  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पकड़े  गये  झींगों  के  एक-तिहाई  का  निर्यात  कर  दिया  गया

 क्या  केरल  में  परम्परागत  झींगा  पालन  उद्योग  से  इस  बात  का  पता  लगता  है

 वहां  ग्राफ  राइडिंगਂ  किस्म  की  भी  बहुतायत  जिसे  मछली  पालने  के  उद्देश्य  से  इकट्ठा  किया  जा

 सकता

 यदि  तो  झींगा  के  लिये  विदेशी  मांग  पूरी  करने  के  लिये  सरकार  ने  इस  दिशा  में

 क्या  कार्यवाही  की  कौर

 झींगा  निर्वात  का  लक्ष्य  ्  1976  के  लिये  कया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  जी  हां  ।

 केरल  में  झींगा  पालन  उद्योग  के  परम्परागत  ढंग  पर  चलने  के  कारण

 में  लार्वा  का  पता  नहीं  लग  सका  है  ।  केरल  तट  के  साफ  तटवर्ती  क्षेत्र  के  निकटਂ

 संख्या  में  झींगा  ara  उपलब्ध  हैं  जिन्हें  पालने  के  प्रयोजनों  के  लिए  एकत्र  किया  जा  सकता  है  ।

 केन्द्रीय  समुद्री  मछली  अनुसंधान  कोचीन  ने  हाल  ही  में  कोचीन  के  निकट

 नर वं कल  में  एक  प्रायोगिक  झींगा  पालन  उद्योग  फार्म  शुरू  किया  है  जहां  कि  तटवर्ती  समुद्री  क्ष  तों  र

 बड़ी  संख्या  में  झींगा  लावें  एकत्र  किये  जाते  उनको  जमा  किया  जाता  है  शौर  पाला  जाता  है
 !-

 फार्म  के  अ्रनुभव  के  आधार  पर  बड़े  स्तर  पर  झींगों  दु  उद्योग  यथा  समय  कहीं  अगौर

 शरू  करने  का  प्रयास  किया  जा  सकता  है  |

 49,100  मे०  टन  ।

 च्  सम्पत्ति  के  लिये  श्रनुप्रहपूबंक  मुध्रावजा भद

 1117  «  श्री  समर  गुह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यहं  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  पाकिस्तान  ate  ward  पूर्वी  पाकिस्तान के

 '
 दावेदारों  को  वर्ष  1975

 के  दौरान  उनकी  सम्पत्ति  के  लिये  कितना  अनुप्रहपूबक  मुग् राव जा  मंजूर  किया  गया  श्रौर  दिया

 उक्त  वर्ष  के  अन्त  में  दोनों  क्षेत्रों  के  दावेदारों  के  शेष  रहे  दावों  का  ब्योरा  क्या

 शौर

 एसे  दावों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  वर्ष  1975  के  दौरान

 भनुग्रहपूवक  भुगतानों  के  लिए  4.  65  करोड़  रु०  की  राशि  मंजूर  की  वर्ष  के  दौरान  किये

 गये  वास्तविक  भुगतान  4.70  करोड़  रु०  के  बैठते  हैं  जिसमें  विगतਂ  वब  में  मंजूर  की  गई  कुछ

 राशि  भी  शामिल  है  ।

 (a)  वर्ष  के  अन्त में  पव  पाकिस्तान  के  दावेदारों  के  सम्बन्ध  में
 2624  दावे  तथा  पश्चिम

 पाकिस्तान  के  दावेदारों  के  सम्बन्ध  में  99  दावे  लम्बित  थे  ।

 इन  दावों  को  यथा  शीघ्र  निपटाने  के  लिये  पूरी  कोशिश
 की  जा  रही  है  ।

 ह  क  उ
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 भारत  में  आये  विदेशी  पर्यटक

 1118.  श्री  समर  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  गत  छः  महीनों  में  भारत  में  ars  पर्यटकों  की  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 फ्रंटल  श्नौंर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेख  पाल  fag)  :  एक  विवरण

 संलग्न  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  10219/76)

 नवम्बर  तथा  1975  के  लिए  राष्ट्रीयता-वार  श्ांत्डों  की  कभी  संगणना  की  जा

 है

 वाणिज्य  विभाग  के  कर्मचारियों  को  बर्खास्त  किया  जाना  /  समय  पूर्वे  सेवानी

 किया  जाना

 *1119.  को  समर  गह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अवपात  स्थिति  के  दौरान  वाणिज्य  विभाग  के  किसी  कर्मचारी  को  जलस्तर

 क्या  गया  है  अथवा  समयਂ  ga  सेवानिवृत्त  किया  गया  कौर

 एसी  कायंवाही  करने  के  क्या  कारण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  हां  ।  प्रा पात काल
 में

 इस  मंत्रालय  alc  इसके  संलग्न  ax  ब्रधीनस्थ  कार्यालयों  के  28  राजपत्रित  अधिकारियों  समेत

 59  कर्मचारी  समय-पूर्व  सेवामुक्त  श्रौर/घ्रथवा  नौकरी  से  बर्खास्त  किये  गये  हैं  ।

 (1)  सत्यनिष्ठा  का  अभाव  शौर

 (2)  कर्मचारी  उपयोगी  नहीं  रहा  |

 कोका  कोला  निर्यात  निगम

 1120.  श्री  af  भूषण  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 faa  कोका  कोला  निर्वात  निगम  ने  वर्ष  1973  1974  में  कितना  लाभ

 भारत  में  उसने  कितना  पूजी-निवेश

 लाभ  तथा  wea  खर्चों  के  रूप  में  मुख्य  कार्यालय  को  देय  कितनी  राशि  भेजी  जाने

 बाली  ate

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  के  अन्तर्गत  इस  कम्पनी  को  कितने

 शयर  भारतीयों  को  देने  होंगे  ake  उसे  ऐसा  कब  तक  करना  होगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  कम्पनी  के  1

 1973  कौर  31  1974  को  समाप्त  हुए  वर्षों  के  तुलन  पत्रों  के  64  इन  वर्षो

 में  क्रमशः  71;  23,076  रुपये  तथा  51,05,620  रुपये  का  लाभ  ह्  |

 कम्पनी  ने  शुरू  में  लगभग  6.6  लाख  रुपये  की  पूंजी  लगाई  थी  ।

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  oa  vet  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया
 जायेगा  ।
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 3  माघ  1897 )
 fates

 उत्तर

 नव  शार  ree
 भारतीय  frat  अक  इस  PFT  गो  के  संबंध  प्रमी  तक  विदेशी  मुद्र

 विनियम

 1973  की  धारा  29  (2)  तथा  के  प्रस्तुत  कोई  ara  जारी  नहीं  किये

 ra

 कोका  कोला  निर्यात  निगम  द्वारा  निर्वात  श्र  रवायात  में  वास्तविक  मृत्य  से  अधिक

 अथवा  कम  राशि  के  बोबक  बनाना

 1121.  श्री  शचि  भूषण  :  क्या  वित्तमंत्री  कोका  कोला  निर्यात  निगम  द्वारा  निर्यात  श्र

 आयात  में  वास्तविक  मूल्य  से  श्रमिक  अथवा  कम  राशि  के  बीजक  बनाने  के  बारे  में  11  1975

 के  ग्र तारांकित  प्रशन  स०  5877  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अपेक्षित  जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  लो  गई  दौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रगव  कुमार  :  शौर

 हां  ।
 aa  जो  सुचना  एकत्र  की  गई  हैं  उसके  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  में  किसी  भी

 सीमाशुल्क  गह  में  मेसर्स  कोका  कोला  एक्सपो टं  कारपोरेशन  द्वारा  आयातों  का  न्यून-बीजरकाकन

 अथवा  निर्यातों  का  श्री-बिजासन  किये  जाने  का  कोई  मामला  लभ  कारी  में  नहीं  आया  है  ।  इसलिये

 इस  फर्म  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठा  ।

 बम्बई  सीमाशुल्क  गुह  ने  मेसी  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  द्वारा  किये  गये  ग्रामीणों

 के  निर्धारण  योग्य  मूल्य  के  प्रश्न  की  जांच  की  है  रोक  यह  पाया  है  कि  उनके  ग्रामीणों  के

 मूल्य  स्वीकार  हैं  |

 इस  फर्म  द्वारा  निर्यातों  के  न्यूनਂ  बी जरका कन  कियेਂ  जाने  की  शिकायत  का  जहां  तक  संबंध

 ड्रामा  जांच  की  जा  रही  जांच-पड़ताल  ara  के  दौरान  इस  फर्म  को  निर्वात  करने  की  अ्रतुमति

 अन्तिम  रूप  से  दे
 दी  गई  है  ।

 उड़ीसा  को  विश्व  बेक  से  सहायता

 1122.  श्री  गिरधर  गो माँगो  :  क्या  चित्त  मंत्री  बताने  की  gat  करेंगे  कीः

 क्या  विश्व  बैंक  ने  गत  वर्ष  उड़ीसा  में  विभिन्न  विकास  परियोजनाश्रों  की  सम्भाव्य ता त्रों

 का  परीक्षण  किया

 यदि  तो  उन्होंने  क्या  निष्कर्ष  निकाले  ate  क्या  सिफारिश  are

 उड़ीसा  राज्य  के  लिये  विश्व  हक  ने  कितनी  धन  राशि  मंजूरी  की  है  कौर  इस  योजना

 के  श्रन्तगंत  उड़ीसा  सरकार
 ने  किन-किन  परियोजनाओं  का  प्रस्ताव  किया  है  ?

 fae  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  हां  ।  विश्व  बैक  के

 शुक  दल  ने  पिछले  वर्ष  उड़ीसा  की  कृषि  के  क्षेत्र  की  विकास  परियोजनाओं  की  व्यावहारिकता  का

 सर्वेक्षण  किया  था  ।

 a
 उसके  ग्रीम  निष्कर्ष  ब्रोकर  फलों  रण ॥  मग श्रमी  ॥ १७४६१: ४ ह  त  नहीं  हुई  हैं
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 Answers  Magha  3,  1897  (Salsa)

 a

 राशि
 का

 पता  तभी  चलेगा  जब  विश्व  बैक  वर्ष  के  3  प्रस्तावित  पारियों  जानवरों

 का  झ्रन्तिम रूप  से  मूल्याकन कर  लेगा

 उडीसा  में  पेंशन  केन्द्रों  का  विकास

 1123.  श्री  गिरधर  गो माँगो  :  क्या  wen  श्र  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1974-75  झर  1975-76  के  दौरान  उड़ीसा में  केन्द्रीय  क्षत्र में  पर्यटन

 केन्द्रों  का  विकास  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की
 है  ;

 ष  1975-76  के  दौरानਂ  उक्त  कामे  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार

 को  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  है  कौर

 सरकार  का  क्योंकर  कौर  कालाहाण्डी  जिलों  में  प्यारे  झ्राकषंण

 स्थलों  का  विकास  करने  का  विचार  है
 ?

 पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  faz)  शौर

 पुरी  के  युवा  होस्टल  को  पूरा  करने  तथा  भुवनेश्वर  कौर  कोणाकी  मन्दिरों  के  चारों  तौर

 के  क्षेत्र  के  पर्यावरण  को  तौर  सुन्दर  बनाने  के  काय  को  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  की  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया है  ।  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  के  अ्रनरोध  पर  निर्माण  ate  अब्बास

 मंत्रालय  के  नगर  एवं  प्रदेश  श्रायोजना  संगठन  द्वारा  तयार  की  गयी  कोर्णाक  के  सूद  मन्दिर  के

 पास  के  क्षेत्र  की  मास्टर  प्लान  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।  मास्टर  प्लान  क  तयार  करने  के

 कांयं  को  कोणों  में  सुविधाओं  के  विकास  को  विनियमित  करने  की  दृष्टि  से  प्रारम्भ  किया  गया  है

 ताकिਂ  सूखे  मन्दिर  के  इसे-गिनें  के  क्षेत्र  की  पर्यावरणात्मक  विशेषतायें  अव्यवस्थित  ua  यादृच्छिक

 विकास  प्रवृत्ति  के  कारण  नष्ट  न  होने  पावें  ।

 इसके  अतिरिक्त  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  1975-76  के  दौरानਂ  भुवनेश्वर  स्थित

 अ्रपने  यात्री  लाज  व  विस्तार  करने  तथा  पांचवीं  योजना वधि  के  दौरान  पुरी  में  एक  उ-स्टार  तग

 के  होटल  का  निर्माण  करने  सनौर  भुवनेश्वर  में  अपने  परिवहन  यूनिट  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पर्यटन  संविधानों  पर  विकास  के  लिए  राज्य  सरकार  को  उपदान  देने  की  प्रणाली  को

 चौथी  योजना  से  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  1975-76  के  दौरान  उड़ीसा  सरकार  को  इस

 आयोजन  के  लिये  कोई  निधियां  श्रावंदित  नहीं  की  गयी हैं  ।  फिर  केन्द्रीय  पेंशन  विभाग  ने

 1974-75  म  पुरी  में  युवा
 होस्टल  का

 निर्माण  करने  पर  1,35  लाख  रुपये  कौ

 खर्चे  की  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  भुवनेश्वर में  पने  यानी  लाज

 का  विस्तार  करने के  लिए  1975-76 के  दौरान  6.00  लाख  रुपये  e  करने  की  तराशा

 zi

 कयोंझार  तथा  कालाहांडी  जिलों
 में  पेंट  सुविचारो ंके  विकास  के

 लिये  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  फिलहाल  कोई  में  प्रस्तावित
 नहीं

 हैं  क्योंकि  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  उड़ीसा  में
 vier  विकास  के  मुख्य  प्रयत्न  भुवनेश्वर-पुरी  कोणाक  के  पयंटक  त्रिकोण  पर  ही  केन्द्रित  हैं  जो  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटकों  में  पहले  नदी  से  लोकप्रिय  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर 23  जनवरी  ,  1976

 Export  of  Silken  and  Engineering  Goods

 1124.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Willthe  Minister  of  Commerce  be  pleased  to

 state:

 (a)  the  quantum  ofengineering  goods  exported  in  1975-76  as  compared  to  that  in  1974-753
 |
 (0)  the  names  of  the  countries  to  which  these  goods  are  exported  2

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh):  (a)  Indias  Exports  of  Engineering  goods:  Engineering  goods  consists  of  a  |:  arge

 variety  ofitems,  total  exports  of  whichit  is  not  zossible  toindicate  in  terms  of  quantities.  ‘The
 value  of  engineetirg  goods  exports  in  the  last  few  years  has  been  as  follcws:

 (Value  in  Rs.
 lakhs)

 April-August
 Item  1972-73  1973-74  1974-75  1974  1975

 ण

 2  3  4  5  6

 Engineering  goods  e  e  140,98  201,68  352575  115385  156,8

 (a)  Metal  manufactures  च्  38,31  49,46  75:98  !  27364  31,85

 (b)  Machinery  other  than  electric  29,36  46,91  89:79  28:37  46,03

 (0)  Electrical  Machinery  .  23:43  28:75  5652  2  18,13  26,19

 (d)  Transport  equipment  e  33:26  40:37  64:35  17:27  32,91

 (e)  Other  Engg.  goods  17,62  36,19  66,34  24544  19,84

 (0)  The  principal  countries  to  which  engineering  goods  are  exported  include,  USA,  UK
 Iraq,  Malaysia,  UAE,  Bangladesh,  Nigeria,  Iran,  Kuwait,  USSR,  Saudi  Arabia,  Kenya,  Australia
 and  Yugoslavia.

 राज्य  ब्यापार  निगम  द्वारा  कुवैत  को  बासमती  चावल  का  निर्यात

 . 2 1125.  श्री  घामनकर  :  क्या
 वाणिज्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्धारित  कार्यक्रम  के  कुवैत  को  बासमती  चावल  के  निर्यात  दायित्व

 का  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  निर्वाह  न  कर  पाने  के  कारण  खरीदार  ने  शेष  क्रयादेश  को  कर

 दिया है  ;

 कितने  टन  चावल  उपलब्ध  कराया  गया  we  बाकी  कितने  चावल  की  डिलीवरी  की

 जानी  थी  भ्र ौर

 परिसमापन  मूसावी  के  लिए  ale  जो  जहाज  खाली  लौट  उनके  भाड़े  के

 में  राज्य  व्यापार  निगम  को  कितनी  धनराशि.श्रदा  करनी  है  ?

 तय  मंत्रालय
 में

 विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  (a).  कुल

 30,000  मे०  टन  की  दो  संविदाओं  में  से  19,995  मे०  टन  बासमती  चावल  का  पोत  लदा

 कर  दिया  गया  था  झ्र  शेष  10,005  म०  टन  रह  गया  था  ।  निर्यात  पैकिंग  के  लिये  क्रेता  की  इच्छा
 ने

 भ्रनुसार  जूट  की  बोरियां  उपलब्ध  न  होने  के  शेष  मात्रा  का  पोत  लदान  नहीं  कया  ज

 सका  ।  जो  शेष  मात्ना  भेज  जाने से  रह  गई  उसके  लिए  ६  ने  साख-पत्तों की  wafer  नहीं  बढ़ायी  ॥
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 Written  Answers  January  23,  1976

 iS
 (7  राज्य  व्यापार  निगम  ने  किसी  परिसमापन  मुआवजे  अथवा  डेडਂ  भाड़े  का  भुगतानਂ

 नहीं  किया  है  ग्रीवा  न  कोई  देय  है  ।

 प्रायश्चित  अखबारी  कागज  का  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  जम  जाना

 1126.  श्री  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  ऑझ्रायातित  अखबार  को  गे  अधिक  मात्रा

 मे  जमा  हो  गया है

 द  तो  कितना  अर  कितने  मूल्य  का  तथा  जमा  हो  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 कौर

 सरकार  grey  स्टाक  को  निकालने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag) :
 तथा  31

 1975  को  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  लगभग  10  करोड़  रुपये  सत्य  के  तकरीबन

 24,600  मे०  टन  अखबारी  कागज  का  भंडार  था  ।  भंडार  जमा  हो  जाने  का  मुख्य  कारण

 भोक्ता ्रो  द्वारा  धीमी  गति  स  माल  उठाया  जाना  था

 उन  मामलों  को  छोड़कर  जहां  जहा ज  पहले  डी  नियुक्त  किए  जा  चुके  17

 1975  से  अखबारी  कागज  के  ale  झाग  आयात  बन्द  किये  जा  चके  हैं  ।  सभी  उपभोक्ताओं  के  लिये

 ag  जरूरी  है  कि  वे  वैध  श्रनुज्ञप्तियों  के  झ्राधार  पर  राज्य  व्यापार  निगम  के  समीकरण  भंडारों  से

 छुपनी  प्रा वश्य कता  का  माल  उठायें  |

 पर्यटन  कौर  नागर  विसानन  मंत्रालय  में  मनु  सुचित  जातियों  अ्रनुसुचित  जनजातियों

 के  दाक मं चारी

 1127.  थी  ए०  एम०  सीरिया  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  नि
 :

 1

 1  1975  को  उनके  मंत्रालय  ale  उसके  ग्रीन  विभिन्न  निगमों  में  श्रेणी

 तीन  य्रौर  चार  के  कुल  कितने  कर्मचारी  थे

 उनमें  से  प्रत्येक  sot  में  ग्रनुपुचित  जातियों  are  श्रतुसुचित  जनता  तियों  के aa  कितने

 कर्मचारी  थे  ;

 वर्ष  1974-75  श्र  1975-76  (1  1975  में  श्रेणी  वार  कुल

 कितने  कमेंट्री  नियुक्त  waar  पदोन्नत  किये  गये  ae  उनमें  से  कितने  कामना
 री  ग्रनुसुचित

 जातियों

 पौर  भ्रनुसुचित  जनजातियों
 के  थे  ;  शौर

 (|  क्या  उपर्युक्त  अवधि  में  ग्रनुसूचित  जातियों  श्र  ्र तु सूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों

 की  कोई  विशेष  नियुक्ति  की  गई  है  ?

 -  कलावे 4  उ पर्यटन  mt  नागर  विमानन  मंत्री  (at  राज  ब ्र  *
 कौर

 अपेक्षित  सुचना  एक बल् रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी
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 ऋण

 mpanies  in  the  form  of  Fixed  Deposits
 Collection

 of  money  by  Co
 and  Shares

 1128.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Willthe  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state}

 (a)  the  name  of  the  companies  which  have  collected  money  in  the  form  of  fixed  deposits
 and  shares,  from  the  people  during  1974-75  and  1975-76  (upto  December,  1975);

 (b)  whether  Government  have  received  complaints  that  some  companies  have  not  come
 into  existence  even  after  collecting  large  amounts  of  moNey  from  the  people;  and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  charge  of  Deptt.  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pranab
 Kumar  Mukherjee):  (a)  According  to  the  directions  issued  by  the  Reserve  Bank  of  India  to
 non-banking  companies,  they  are  required  to  furnish  returns  giving  the  extent  of  their  deposits.
 as  at  the  end  of  March  of  every  year  before  30th  June  ofthat  year.  After  the  coming  into  force
 of  the  Companies  (Acceptance  of  Deposits)  Rules,  1975  with  effect  from  3rd  February,  1975
 non-banking  non-financial  companies,  to  which  these  rules  apply,  have  to  furnish  returns
 to  the  Registrars  of  Companies  giving  inter  alia  information  on  the  deposits  accepted  or  renewed
 by  them  during  any  financial  year  within  30  days  from  the  last  day  of  their  finarcial  year.  AS
 such  the  returns  from  all  non-banking  companies—financial  as  wellas  nom-finar  cial  for  the
 year  1975-76  have  not  become  due,

 As  regards  the  year  1974-75,  Reserve  Bank  has  reported  that’  the  returns  submitted  b
 allnon-banking  companies  are  still  under  its  scrutiny,  the  results  of  which,  available  only  wit  h
 certain  time  lag  in  view  of  the  very  large  number  of  such  companies  which  will  be  well  over  a
 thousand,  are  published  by  them  only  in  a  consolidated  form.

 Public  limited  companies  raise  capital  by  issue_of  shares  through  prospect  uses  which
 prescribe  varying  patterns  ofinstalments  (including  amount  to  be  tendered  with  the  applications)
 in  which  the  full  value  of  the  shares  is  to  be  paid  by  the  subscribers.  Department  of  Com-
 pany  Affairs  have  reported  that  according  to  the  latest  information  available  with  them,  during
 the  year  ended  March  31,  1975,  59  non-financial  companies  issued  capital
 amounting  to  Rs.  23°43  crores.

 (b)  &  (c)  Reserve  Bank  of  India  has  reported  that  while  it  has  not  received  any  complaint
 regarding  collection  of  moneys  by  companies  which  did  not  come  into  existence,  there  have  been
 complaints  against  certain  companies  conducting  prize  chits,  benefits/saving  schemes  which,
 after  coming  into  existence,  have  ceased  to  function.

 In  thisregard  Govertrment  have  already  accepted  the  recommendation  of  the  ‘Study  Group
 on  Non-Bankirg  Companies’that  conduct  of  prizechits,  benefit/saving  schemeset.  shoul
 be  banned  in  the  larger  interests  of  the  public.  Action  to  implement,  inter-ait  this  recom~
 mendation  has  been  taken  in  hand.

 Operation  of  Air  routes  by  Private  Airlines

 1129,  Dr.  Laxminarayan  Pandeya
 hri  N,  K.  Sanghi  :

 Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to  State:

 (a)  whether  operation  of  passenger  Services  on  Indore-Ahmed  abad,  पतेणडर- छिपा शप्  and
 ether  air  routes  has  been  offered  by  Government  to  private  airlin  8;

 (b)  if  so,  the  names  of  all  such  routes;

 (c)  the  names  of  the  private  airlines  which  have  accepted  the  offer;  and

 d)  the  date  from  which  operation  of  private  services  is  likely  to  start  under  this  scheme?,

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur):  (a)  and  (b).  Safari
 Airways  have  been  permitted  to  operate  non-scheduled  services  on  the  route  Bombay-Keshod-~
 Porbander-Rajkot-Ahmedabad-Indore.  In  addition  the  following  9  routes,  which  are  not

 being  operated  by  Indian  Airlines  are  at  present  have  been  offered  to  private  operators

 (1)  Calcutta-Jamshedpur-Rourkela-Raipur.

 (2)  Nagpur-Hyderabad- Vijaya  wada-
 Madras.

 | क |
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 (3)  asi  (without  traffic  rights  setws:1  Caccutta
 and  Varanasi  and  Calcutta  and  Patna),

 €4)  Delhi-Allahabad-Jabalpur.

 (5)  Calcutta-Malda-Cooch  Behar-Rupsi.

 (6)  Calcutta-Shillong-Aizal.

 €7)  Bombay-Nasik.

 (8)  Bombay-Nasik-Sholapur-Bombay.

 (9)  Bombay-Calicut-Cochin  (without  traffic  rights  between  Bombay  and  Cochin.

 c)  The  following  operators  have  shown  interest  and  offered  to  operate  on  the  routes  indi-
 eated  against  each:—

 हहे

 Name  of  the  Operator  Routes

 I.  Safari  Airways  e  Bombay-Nasik.
 Bombay-Calicut-Cochin,

 2.  Agricultural and  General  Aviation  Calcutta-Jamshedpur-Rcurkela-Raipur.
 Cooperative  Society,  Hyderabad  88]? 04'-िफ्रतटा8080- 1] 8फ़ा808-0/1801 85.

 Bombay-Nasik-S  holapur-Bombay.

 3.  Bombay-Calicut-Cochin  (without  traffic  rights  bet~
 ween  Bombay  and  Cochin),

 arn  i

 (d)  The  applications  received  are  under  consideration.  No  indication  can  be  given  at
 this  Stage  aS  to  when  the  services  by  non-scheduled  operators  are  likely  to  com  n21:

 Closure  of  Handlooms

 z130.  Shri  Ram  Hedaoo:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  Stat2:

 (a)  the  number  of  handlooms  lying  closed  at  present  and  the  reasons  therefor ;  and

 ६०)  the  steps  taken  by  Government  to  re-start  closed  handlooms  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh):  (a)  Government  haveno  i  nformation  about  thenumberofhandloomslying  closed  at
 present  However,some  une  mployment  and  under-employment  due  to  accumulation  of  handloom
 stocks  with  th  €  weavers  had  been  reported  from  the  four  Southern  States  and  Uttar  Pradesh.

 {b)  Aloan  assistance  of  Rs.  5  Crores  was  granted  to  those  States  and  the  All  India  Handloom Fabrics  Marketing  Cooperativ  e  Society  Limited,  Bombay  for  clearance  of  the  accumulated  hand~ loom  Stocks.  Subsequently,  in  order  to  $
 ef  accumulated  handloom  stocks  has  be

 peed  up  the  clearaN  ce,  a  special  rebate  of  20%  on  sale

 €0N  tribution  would  be  10%
 en  allowed  till  the  31st  January,  1976.  The  Centre

 subject  to  a  matching  contribution  of  10%  by  theStateGovernments,

 काजू  उद्योग  में  संकटਂ  को  स्थिति

 1131.  श्री  बताया  रवि !  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  ?

 क्या  सरकार  को  इस  बात
 की  जानकारी है  कि  काजू  की  गिरी  के  भारी  भण्डार के

 कारण  काजू  उद्योग  में  गम्भीर  संकट  पैदा  हो  गया  है  ;  कौर
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 ?  (3)
 यदि

 तो
 उद्योग  के  इस  संकट  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 4

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  के उपमत्र दो  विश्वनाथ  प्रताप  !  तथा  (@)  तीन-चार

 महीने  पहले  का  जू-गिरी  का  भंडार  जमा  हो  गया  था  लेकिन  तब  से  भारी  मात्रा  में  निर्वात  किए

 जाने  पर  व्यापारियों  के  पास  पड़ा  बकाया  स्टाक  काफी  हद  तक  कम  हो  चुका  है  ौर  वर्तमान

 भंडार  को  ग्र साधारण  रूप  में  अ्रधिक  नहीं  समझा  जाता

 प्राकृतिक  रबड़  के  मृत्य  में  गिरावटਂ

 1132.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  प्राकृतिक  रबड़  के  मूल्य  गिर  गये  हैं  जिसमें  उत्पादकों

 को  कठिनाई  हो  रही  है  ;  az

 यदि  तो  उत्पादकों  के  हितों  के  संरक्षण  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  (a).

 1975  में  चल  रही  कच्चे  रबड़  की  650  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  कीमत  बढ़  कर  700  रु०  प्रति

 क्विंटल  के  चालू स्तर  तक  पहुंच  गई  है  ।  यह
 कामत

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  कीमत

 से  निरन्तर  काफी  ऊंची  रही  है  ।

 सरकार  ने  विनिर्माताओं  से  अघिक  रबड़  खरीदने  के  लिये  कहा  है  ताकि  उपज कर्ता त्रों  को

 जमा  माल  से  मिल  सके  ।  विनिर्माताओं  ने  wa  अपने  स्टाक  में  वृद्धि  कर  ली  है  ।

 प्राकृतिक  रबड़  का  नियोजित

 1133.  श्री  amaze  रवि  !  क्या  बाशिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मूल्य  स्तर  को  बनाये  रखने  हेतु  प्राकृतिक  रबड़  के  निर्यात  के  बारे  में  सरकार

 को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुम  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  (a)  जी  हाँ

 चूंकि  देश  में  रबड़  की  मांग  तथा  सप्लाई  लगभग  सन्तुलित  प्राकृतिक

 के  निर्यात  की  अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।  देश  में  प्राकृतिक  रबड़  कीਂ  प्रचलित  कीमत

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  कीमत  से  कहीं  अधिक  है  ।

 मिदनापुर  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  तथा  ग्रामीण  बैंकों  की  aval  को  स्थापना

 1134.  श्री  समर  गुह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  वर्ष
 1975

 के
 दौरान  मिदनापुर  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  ग्रामीण  बैंकों  की

 नई  शाखाएं  स्थापित की  गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या
 है

 ?
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 राजस्व  शौर  बे  किंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )  शर

 (a):  भारतीय  रिजर्व  बैक  ने  सुचित  किया हैं  कि  1  1975  से  30  1975  तक

 की  अवधि
 में

 मिदनापुर  जिले
 वाणिज्यिक

 बैंकों  ने  6  नई  शाखाएं  खोली  थीं  जिनका  ब्यौरा  विवरण

 में  दिया  गया

 वर्ष  1975  इस  जिले  में  कोई  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  स्थापित  नहीं  किया  गया

 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में
 1-1-1975 से  30-11-1975  तक  की

 के  वाणिज्यिक  बैंकों

 द्वारा  बोली

 गई  नई  शाखाओं  की

 कैद्ववार
 सुची

 बिन्द्र का  नास  वर्गीकरण  बैंक का  नाम

 ड का

 मनचन्दा  ग्रामीण  भारतीय  स्टेट  बैंक

 देवरा  ग्रामीण  भारतीय  स्टेट  बैक

 शहरी  सेंट्रल  बैंक  आराफ़  इंडिया

 मिदनापुर  marae  सेंट्रल  बैक  साफ़  इंडिया

 ग्रामीण  युनाइटेड  बैक  इंडिया

 खड़गपुर-गोल
 बाजार

 शहरी  युनाइटेड  बैक
 ah

 इंडिया
 —eae

 प्रिय  लक्ष्मी  बड़ौदा

 1135.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  गुजरात  स्थित  प्रिय  लक्ष्मी  मिल्स  लगभग  1975

 के  पुरे  वर्ष  में  संकटग्रस्त  रूप  में  चलती  रही  AK

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  एकक  को  अपने  नियंत्रण  में  लेने  का  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  पता  चला

 &  कि  प्रिय  लक्ष्मी  बड़ौदा  23  1975  से  बंद  हो  गया  है  ।  इस  मिल  के  प्रबन्ध ग्रहण

 के  प्रश्न  के  बारे  मैँ  सरकार  का  विनिश्चय  बहुत  से  संगत  तथ्यों  कौर  बातों  पर  निर्भर  करेगा
 ।  केन्द्रीय

 भ्र रकार प्रौढ़  गुजरात  राज्य  सरकार  इस  मामले  पर  वापस  में  परामर्श  कर  रही  हैं  ।

 पालि सि धारियों  को  मकान  देने  क  लिए  जीवन  बीमा  निगम  को  योजना

 1136.
 श्री  गंगादेव

 :  कया
 वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 ॥

 क्या  जरूरतमंद  पालिसिधारियों  को  मकान  देने  के  लिये  जीवन  बीमा  निगम  को

 योजना  में  ऋणों  पर  ब्याज  लिया  गया  are

 यदि  न  तो  इसके  कया  कारण  ,
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 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  रोहतगी )  )  wie  दरों  मे

 विधि  के  कारण  जीवन  बीमा  ने  विभिन्न  बंधक  कर्ण  योजनाओं  के  अन्तरगत  ऋणों  पर  अपने

 ब्याज  की  दरें  बढ़ा  दी  लेकिन  25,000  रु०  तक  के  ऋण  पर  2  प्रतिशत  प्रति  वध  की  छट

 प्राप्त  है  बशर्तें  कि  मकान  का  मलय  75,000  रु०  से  ग्रीक  हो  रोक  ऋण  लेने  वाले  की  कुल  ञझ्राय

 21,000  रु०  प्रति वष  से  कम  हो  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  प्रबन् वक ोय  प्रतिभा  का  विकास

 1137.  श्री  बसन्त  साठे

 श्री  भोगेन्द्र  झा

 क्या  वित्त  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  ऊंचे

 पर  नियुक्ति  के  लिये  उद्यम  के  अन्दर  से  ही  प्रबन्धकीय  प्रतिभा ग्र ों  के  द्रुत  विकास  के  लिये  एक

 नौ  सूत्री  कार्यवाही  योजना  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  इस  नौ  सत्रों  कार्यवाही  की  मुख्य  बातें  क्या  भर

 wage  औद्योगिक  प्रबन्धक  पूल  के  स्थान  पर  एक  सरकारी  क्षेत्र  का  प्रबन्धक  संवर्ग

 बनाने  के  बारे  में  क्या  प्रभावी  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  और  वर्तमान

 साधनों  का  जायजा  लेने  कौर  शीष  क  ए  tee  प्रबन्धकीय

 का  विकास  करने  के  लिये  एक  नीति  ate  कार्यक्रम  तैयार  करने  हेतु  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  ने

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  wort  प्रशिक्षण  संस्थानों के  भ्रध्यक्षों  का  एक  सम्मेलन  9  भ्र ौर  10

 1975  को  बलाया  ari  दो  दिन  के  विचार  के  उपरान्त  सम्मेलन  ने  निम्नलिखित

 9  सूत्री  कार्यवाही  योजना  सुझाई  है

 1  उद्योग तथा  क्षेत्र  के  झ्राधार  पर  प्रशिक्षण  सुविधाओं का  अ्न्तक्षेत्रीय  $

 समूहन  करना  |

 विपणन  जैसे  विशिष्ट  कार्यों  के  लिये  कार्यपरक  आ्राधार  पर  प्रशिक्षण  साधनों

 समूहन  करना  |

 J  इस  प्रकार  के  भ्र्तप्रतिष्ठान समूहन  के  लिये  सरकार  उद्यम  कार्यालय

 द्वारा  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  का  नामांकन  किया  जाना  ।

 प्रबन्धकीय  प्रशिक्षण  पर  विकास  के  एक  समुन्नत  केन्द्र  की  स्थापना  करना
 ।

 5.  लागू  किये  जाने  वाले  कार्यक्रम  के  लिये  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  का  अनुमोदन

 site  वचनबद्धता  प्राप्त  करने  के  लिये
 सरकारी  उद्यम  कार्यालय  द्वारा  मुख्य  कार्यकारी

 अधिकारी  ग्रोवर  प्रशिक्षकों  की  बैठक  प्रायोजित  किया  जाना

 प्रबन्धकीय  प्रशिक्षण  झर  विकास  के  विषय  में  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  द्वारा

 कारी  दल  का  गठन  किया  जाना  ।
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 7.  प्रशिक्षकों  द्वारा  सामूहिक  योजना  तैयार  कराने  के  लिए  अधिकतम  प्रयास  कियां

 क्योंकि  बिना  सामूहिक  योजना  के  प्रबन्ध  प्रशिक्षण  कौर  विकास  सार्थक  नहीं

 हो  सकता |

 प्रचालन  कर्मचारियों  में  से  क्रमावतित  प्रशिक्षण  नीति  के  द्वारा  कौर  प्रबंधकीय

 कर्मचारियों  में  से  प्रशस्ति  के  आधार  पर  एक  प्रशिक्षण  संवेग  बनाया  जाना  ।

 सरकारीਂ  क्षेत्र  के  प्रत्येक  संगठन  द्वारा  एक  प्रशिक्षण  नीति  विषयक  समिति  का

 गठन  किया  जाना  ।  ae  समिति  अपने  प्रबन्धकों  की  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  झ्रावश्यकताओं

 अर  तरीकों  के  बारे  में  वास्तविक  समीक्षा  करेगी  |

 सरकार  ने  एक  सरकारी  उद्यम  चयन  मण्डल  बनाया  है  ।  इस  चीन  मण्डल  बिना

 योर  बैंकिंग  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  स्वामित्व  में  या  प्रबंध  श्रन्तगंत  सरकारी

 क्षेत्र  के  जितने  भी  उद्यम  हैं  उनके  उच्चतम  स्तर  के  पदों  पर  अर्थात  श्रंगारिक  पूर्णकालिक

 यक्षों  ्र  प्रबंध  निदेशकों  कीਂ  नियुक्ति  के  लिए  व्यक्तियों  का  चंदन  करने  कीਂ  जिम्मेदारीਂ  सौंपी

 गई  सभी  पूर्णकालिक  कार्यकारी  अधिकारियों  कौर  कार्य  निदेशकों  को  नियुक्ति  में  भी  चयन

 मण्डल  का  प्रतिनिधि  रहेगा  |  सरकारी  उद्यम  चयन  मण्डल  का  सरकारी  उद्यमों  में  मूल्याकन

 प्रशिक्षण  कौर  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रम  कौर  प्रणालियां  तैयार  करने  में  भी  निकट  सहयोग

 शीर्ष  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  उद्यमों  में  से  ही  प्रबंधकीय  प्रतिभा द्र ों  का  विकास  किया  जा

 सके  |  चथनमण्डल  के  स्तर  से  नीचे  के  सभी  प्रबंधकीय  पदों  के  aq  में  प्रशिक्षण  कौर  पदोन्नति

 के  अधिकार  कम्पनियों  को  ही  सौंप  दिये  गये  किन्तु  सरकारी  उद्यम  चयन  मण्डल  का  सचिव

 कम्पनियों  द्वारा  महाप्रबंधकों  के  चयन  के  लिए  स्थापित  समितियों  में  भी  शामिल  होगा  |

 रायात-निर्यात  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग

 1138.  श्री  धामन कर  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 4%  1974-75  के  दौरान  कितने  रायात-निर्यात  लाइसेंसों  के  दुरुपयोग  के  मामलों

 का  पता  लगाया  गया  तथा  दर्ज  किया  गया

 गत  वर्ष  की  उसी  अवधि  की  तुलना  में  उसकी  स्थिति  क्या  गरीर

 इन  कमियों  को  टूर  करने  के
 लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का

 विचार  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  )  तथा  1973-74

 आर  1974-75  के  दौरान  361  अर  532  मामलों  में  ara  प्रौढ़  निर्यात  लाइसेंसों के

 कथित
 दुरुपयोग  के  संबंध  में  area  नियंत्रण  विनियमों  के  अधीन  कार्यवाही  की  गई  थी

 ।

 ऐसे  अनेक  उपाय  किये  गये  हैं  जिनसे  आयात  सुविधाओं  का  दुरुपयोग  कम  से
 कम

 हों
 सके

 ।
 वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  एक  निर्धारित  फ़ार्म  में  प्रायश्चित  माल  की  खपत  का

 जोखा  रखना  पड़ता  है  ।  आयातित  माल  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  गया  प्रायोजक

 कारियों  द्वारा  इसकी  भी  पड़ताल  की  जाती  है  ।  यदि  झ्रायातित  माल  का  दो  वर्षों  तक  प्रयोग  नहीं

 किया  गया  तो  भ्रायातक के  लिए  ag  जरूरी है  कि  वह  लाइसेंसिंग  प्राधिकारी  को  सुचित  करे  ।

 ar  वर्ष  इस  बारे  में  कौर यह  निर्धारित  करके  कदम  उठाया  गया  है  कि  प्रयोक्ता
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 के  लिए  श्राटोमटिक  लाइसेंस  पिछले  वर्ष  आयातित  माल  की  वास्तविक  खपत  अथवा  पिछले  वर्ष

 प्राप्त  किये  गये  लाइसेंसों  के  जो
 भी

 कम  तक  सीमित
 ।

 Sale  of  Contraband  Goods

 1139.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  States

 (a)  the  arrangements  "made  for  the  sale  of  contrabard  goods  seized  during  1975;  and

 (b)  the  amount  of  money  realised  as  a  result  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  Charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (Shri
 Pranab  Mukherjee):  (a)  The  arrangements  made  for  the  sale  of  contraband  gccds  seized
 during  1975,  which  have  become  ripe  for  disposal  are  given  in  the  statement  annexed.

 (b)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the

 table  of  the  House.

 Statement  of  Procedure  Regarding  the  sale  and  disposal  of  Confiscated  goods.

 The  procedure  regarding  the  sale  and  disposal  of  confiscated  gccds  is  as  under

 (i)  Consumer  and  luxary  goods  are  sold  through  National  Cc-onsumer’s  Coperative  Federa-
 tion  Ltd.,  New  Delhiardalsoto  certain  Carteers  ard  Cccperatives  ccMtrolled  by
 Government,  such  as  Canteen  Stcres  Canteens,
 Armed  Forces  and  Para-Military  Canteensardthe  CentraiGoverr  ment  Employees
 Consumers’  Cooperative  Society  Ltd.  (rtn  by  the  Ministry cf  Hcme  Affairs).  First
 preference  is,  however,  giveNto  (i)  Schcols,  Universities  ara  Goverrmert  Cffices  for
 the  sale  of  Calculatirg  Machines/  Electrcric  Gccds  ard  (ii)  Armed  Forces,C.R.P.

 watches,
 B.S.F.  and  Para  Military  Forces  upto  their  full  requirements  fcr  sale  of  ccrfiscated

 (ii)  perishable  goods  and  goods  notin  wholesale  lots  may  be  sold  throvgh  departmental
 retail  shops.

 (ii)  Cloves  and  spices  are  soldto  M/s  Naticnal  Consumers,  Cooperative  Federation  Limited
 New  Delhi,  Government  coMtrolled  cooperatives  and  Canteens  and  also  by  publie
 auctions  reStricted  to  import  quota  holders  and  industrial  actual  users  and  Coopera-

 tives.

 (iv)  Nylon  and  other  Synthetic  Yarns  are  sold  by  the  Department  directly  to  the  Weaversਂ
 Association  s/Ccoperatives  on  the  basis  of  market  price  less  10%  discount  and  also
 to  certified  actual  users  in  auction.

 (v)  Diamonds,  precious  and  semi-precious  stones  and  conveyanaces  are  sold  departmentally.

 (vi)  Gold  and  silver  are  despatched  to  the  Mint.

 (vii)  are  deposited  with  the  Reserve  Bank  of  India.

 (viii)  Launches  and  arms  &  ammunition  are  kept  for  departmental  use  for  anti-smuggling
 work,

 (ix)  Trade  goods  are  sold  through  departmental  auctions  or  tenders.

 (x)  Liquoris  sold  to  Military  Canteens  and  Clubs  and  also  to  Hotels  against  debit  of  their
 import  licence.

 चोरी  के  निर्यात  से  ma

 1140.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  चीनी  के  निर्यात  से  होने  वाली  राय  475  करोड़  रुपये  के

 आयोजित  स्तर से  कम  होने  की  सम्भावना

 यदि  तो  wa  तक  निर्यात  कई  और  निर्यात की  जाने  वालीं  चीनी का  मूल्य

 शना  ar
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 निर्यात  लक्ष्य  प्राप्त
 न

 होने  के  मुख्य  कारण
 क्या

 (#) वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  १  /  जी  at

 1975-76  में  aa
 तक  निर्यात  की

 गई  चीनी  का  मूल्य  326.  77  करोड़  रुपये है

 तथा  1975-76  के  पुरे  वर्ष  के  दौरान  चीनी के  निर्यातों  से  लगभग  450  करोड़  रुपये  प्राप्त  होने

 की  सम्भावना  है  ।

 चीनीਂ  की  भ्रत्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  में  गिरावट  झाई  है  जिसके  फलस्वरूप  इकाई  मलय

 प्राप्ति  में  अपेक्षाकृत कमी  हुई  है  ।

 हवाई  कम्पनियों  द्वारा  यात्रा  एजेन्टों  को  कमी दान इनर  मै

 1141.  श्री  राम  सहाय  पाँच  क्या  wea  अर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  सभी  हवाई  कम्पनियों  को  निदेश दिया  है  कि  वे  यात्रा  एजेंटों  की

 कमीशनਂ  तत्काल  बढ़ा  दें  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 फ्रंटल  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  बाहर )  att  .  यात्रा  श्रभिकर्तात्रों

 को  विमान  कम्पनियों  द्वारा  दी  जाने  वाली  कमीशन  श्रन्तर्राष्टीय  विमान  परिवहन  संस्था  द्वारा  नियत

 की  जाती  परन्तु  उसका  अनुमोदन  हर  कम्पनी  की  अपनी  अपनी  सरकार  द्वारा  किया  जाना  अपेक्षित

 होता है  ।

 1975  में  यात्रियों  को  सेवा  प्रदान  करने  की  लागत  में  विधि  को  दष्टि  में  रखते

 हुये  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  परिवहन  संस्था  की  एक  विशेष  बैठक  में  यात्री  टिकट  बिक्री  श्रभिकर्ताश्रों  को

 दी  जाने  वाली  उस  समय  प्रचलित  जाइए ०टी  To  दरों  को  1  1975  से  7  प्रतिशत  से  बढ़ा

 कर  7.  5  प्रतिशत  कर देने के  लिए  एक  संकल्प  पारित  किया  गया  था  !  भारत  सरकार  ने  इर

 संकल्प  का  अनुमोदन  कर  दिया

 अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  परिवहन  संस्था  की  जनेवा  में  1975  में  हुई बैठक  में  इस  दर

 को  1  1976  से  बढ़ाकर  8  प्रतिशत  कर  देने  का  संकल्प  पारित  कर  किया  गया  भारत

 सरकार  ने  इस  संकल्प  का  अनुमोदन  कर  दिया  है  कौर  यदि  सब  सम्बन्धित
 सरकारें  इसका  भ्रन मोदन च्

 कर  देती  हैं
 तो  यह  लागू  हो  जायेगा  ।

 कर  अधिकारियों  का  अखिल  भारतीय  सम्मेलन

 1142.  श्री  राम  सहाय  पाँडे  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल ही  में  नई  दिल्‍ली में  कर  अधिका  रियों  का  अखिल  भारतीय  सम्मेलन  gal  था  ;

 यदि  तो  इस  सम्मेलन द्वारा  प्रस्तुत  मुख्य  सुझाव  क्या  हैं
 ?

 राजीव  शौर  afar  विभाग  के  प्रभारी  राय  मंत्रो  प्रणव
 :

 जी  हाँ  ह
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 एक  विवरण-पत्र  संलग्न  जिसमें  सम्मेलन  द्वारा  दिये  गये  मुख्य-मुख्य  सुझावों

 के  सारांश  दिये  गये  हैं  ।

 ty
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1  UZ  20/76)

 भारतीय  निर्यात  को  खतरा

 1143.  श्री  राम  सहाय  पाँडे  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  as  बताने  की  कुना  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उनके  मंत्रालय  के  सचिव  द्वारा  भारतीय  निर्यात  के  खतरेਂ

 के  बारे  में  दिये  गये  कथित  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  जी  eft

 सरकार  निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  बदलती  हुई  घरेलू  प्र  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  की

 निरन्तर  समीक्षा  करती  रहती  है  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सभी  उपयुक्त  कदम  उठाये  जाते  हैं

 कि  ai  व्यवस्था  से  केवल  निर्यात  अधिशेष  ही  अधिकाधिक  उपलब्ध  न  होते  रहे  बल्कि  भारतीय  माल

 भी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  प्रतियोगिता  करता  रहे  ।  इसके  लिए  उठाए  गए  अरन्य  कदमों  में  से

 कालीन  अस्तर  वस्त्र  और  हैसियन  पर  लगे  निर्वात  शुल्क  की  निर्यातों  को  चुनिदा  मदों  के

 लिए  नकद  मुआवजा  सहायता  का  दिया  जाना  कौर  alo  जी०  एल०  के  watt  168  मदों  को

 शामिल  करके  निर्यात  नियंत्रण  विनियमों  का  उदारोकरण  ग्रोवर  wea  18  मदों  के  निर्यात  को

 नियंत्रण-समाप्ति  दि  का  उल्लेख  किया  जा  सकता है  |

 Committee  on  irregularities  and  Extravagant  Expenditure  in  I.  T.  D.  C.:  Hotels

 1144.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Willthe  Minister  of  Tourism  and  Civil  aviation
 be  pleased  to  State:

 (a)  whether  Government  have  constituted  any  committee  to  look  into  the  cases  of  irregulari-
 tiesan  and  extravagant  expenditure  in  hotels  being  run  by  the  India  Tourism  Development  Co-
 rpora  tion;  and

 (b)  if  so,  the  findings  of  the  Committee  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry of  Tourism  and  Civilaviation:  (Shri  Surendra
 Pal  Singh):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise,

 Overdrafts  by  states  from  Reserve
 Bank

 of
 India

 1145,  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  the  States  which  have  drawn  overdrafts  from  the  Reserve  Bank  of  India  upte
 December,  1975  and  the  amount  thereof  in  each  case;  an

 (b)  the  steps  being  taken  by  Government  to  realise  the  same  from  those  States?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sughila  Rohatgi):  (a)
 and  (b).  Overdrafts  ,  if  any,  on  the  Reserve  Bank  reflect  the  day-  to  day  cash  balance  position
 of  State  Governments,  As  on  31  st  December,  1975,  the  following  States  were  in  overdraft:

 (Rs,  Crores)

 a,  Kerala.  e  e  e  e  ह  1°86

 2.  Rajasthan  e  e  2°07

 e  0°53 3.  Tripura  e

 55
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 Rajasthan  and  Tripura  have  since  cleared  their  overdrafts,  The  Kerala  position  is  undeg :

 सुती  कपड़ा  नीति

 1146.  धी  वसन्त  साठे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  के  लिये  एक  समेकित  सूती  कपड़ा  नीति  बना  रही  है  ;  कौर

 यदि  gi,  तो  नई  नीति  की  शोधनीय  विशेषताएं  कया  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  वस्त्र  उद्योग

 के  लिए  एक  एको  क्त  नीति  ढांचे  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  जिए  गए  हैं  जिसके  grata  रुई  की  मुख्य  किस्मों

 के  लिए  समर्थन  कीमतों  की  रुई  की  तुलना  में  सरकारी  एजेंसियों  के  योगदान  का

 कन्ट्रोल  के  कपड़े  से  सम्बन्धित  उद्योग  के  पुनरुत्थान  श्र  आधुनिकीकरण  के  लिए  तकुशभ्रा

 क्षमता  के  विस्तार  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  प्र  हथकरघा  क्षेत्र  का  विकास  जेसी  महत्वपूर्ण

 | बातें  शामिल  हैं

 मेन-मेड  फाइलें  स्पिनर  एसोसिएशन  से  प्राप्त  ज्ञापन

 1147.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मैन-मेड  फाइनल  स्पिनर  एसोसिएशन  ने  सरकार को  विस्फोट  स्टेपल  फाइबर

 के  मूल्यों  में  युक्तिसंगत  तथा  बारम्बार  होने  वाली  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  शरीर

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई/करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  जी  हां  ।

 ज्ञापन  में  उठाई  गई  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं

 (1)  विस्फोट  स्टेपल  रेशे  को  कीमतें  यथार्थ  स्तर  पर  निर्धारित  करना  ;  शर

 (2)  विस्फोट  स्टेपल  रेशे  ale  विस्फोट  कते  धागे  पर  लगने  वाले  उत्पादन  शुल्क  में

 राहत  ।

 हाल  ही  में  प्राप्त  हुए  ये  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 हैदराबाद  के  किनारे  भारत  wea  विकास  निगम  का  होटल

 1148.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  कया  पेंशन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  भारत  पब टन  विकास  निगम  का  हैदराबाद  में  हुसैनसागर  के  किनारे  एक  होटल
 का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  ;  और

 यदि  तो  कया  भारत  पेंशन  विकास  निगम  ने  इस  प्रस्ताव  को  त्याग  दिया  है  ?

 फ्यंटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  म॑
 श्रस्ताव

 पर
 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 त्री

 सुरेख पाल
 att
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 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  जाप  में  निर्धन  ग्रामीणों  को  दिया  गया  ऋण

 1149.  श्री  argo  ईश्वर  रेड्डी  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रधान  मंत्री  के  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  तरां  में

 ग्रामीणों  को  कितनी  राशि  का  ऋण  दिया  है  ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्यमंत्री  प्रणव  कुमार  बीस  सूत्री  alas

 कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  गांवों  के  निर्धन  व्यक्तियों  को  बैंकों  द्वारा  नये  गये  झ्र ग्रिम ों  सम्बन्धी  अकड़  बक

 पृथक  रूप  से  नहीं  रखते  हैं  ।  किन्तु  को  ताजा  उपलब्ध  सूचना  के  प्रदेश  में

 सरकार  क्षेत्र  के  बैंकों  बैंकों  सहित )  द्वारा  दिये  गये  कृषि  )  भ्रम्रिमों  की  बकाया

 रकम  1975  के  wa  में  59.  71.0  करोड़  रुपये  थी  ।

 उपभोक्ता  मृत्य  सूचक  तक

 1150.  श्री  सोमनाथ  चार्जों  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1960.

 1974  शौर  1975  में  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  अखिल  भारतीय  मूल्य  सूचकांक  aa  थे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  ay  1974  में  अखिल  भारतीय

 औद्योगिक  श्रमिक  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  (1960-100)  का  औसत  303.5  था  जबकि

 1975  के  पहले  ग्या रह  महीनों  में  इसका  औसत  322.  3  बैठता  है  ।

 काण्ड ला  निर्माण  व्यापार  क्षेत्र

 1151.  श्री  पी०  जी  मावलंकर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह
 a4 नत  न ने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?

 क्या  कांडला  निर्बाध  व्यापार  क्षेत्र  में  1974  तथा  1975  वर्षों  में  विदेशी  मुद्रा
 उपजाने  तथा  औद्योगिक  उत्पादन  की  दृष्टि  से  अधिक  लाभ  gat  है  ;  कौर

 यदि  gt,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  :  तथा  जी  हां  ८

 इस  क्षेत्र  से  निर्यात  1974-75 में  बढ़कर  1.80  करोड़ रु०  के  हो  गये  जबकि  1973-74

 में
 वे  1.  77  करोड़  रु०

 के  हुए  थे  ।  ग्रासनली  75  और  दिसम्बरਂ  75  के  बीच  1.47  करोड़  रु०  के

 निर्यात हुए
 ।

 इंस  क्षेत्र  में  एककों  की  संख्या  1-4-74 को  11,  1-4-75 को  15  कौर  31-12-75
 को  20  थी  ।

 इंडियन  एयरलाइंस  के  पास  बोइंग  विमान

 1152.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्नी यह  बताने

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  हाल  में  एक  अतिरिक्त  बोइंग  विमान  खरीदा  है  ;.

 यदि  तो  उसकी  कीमत  क्या  है  ;

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  पास  इस  समय  कितने  बोइंग  विमान  हैं  ;

 क्या  इन  बोइंग  विमानों  का  sea  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ;  झर

 कफ
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 / )  क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1976  में  इण्डियन  एयरलाइन्स के  विधानों  में  वृद्धि

 करने  का  है  ?

 1975  में पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  श्र

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  10.  61  करोड़  की  कुल  ल।गत  से  दो  अतिरिक्त  विमान  प्राप्त

 किये |

 1975  में  प्राप्त  किये  गये  दो  विमानों  को  मिलाकर  इंडियन  एयरलाइन्स  के  विमान

 बेड़े  में  12  faa  हैं  ।

 के  बड़े  कौ  उपयोग  अधिक्तम  रूप  में  किया  जा  रहा  4 ॥ है  11-75

 से  लागू  हुई  शीतकालीन  समय-सारणी  क  भ्रंतगंत  इसके  लिये  2738  राजस्व  घंटों  की  प्रायोजना

 की  गयी  हूं  जों  1974  के  दौरान  सभी  परिचालकों  द्वारा  इसਂ  प्रकार  क  विमानों

 के  2,540  घंटों  के  औसतन  उपयोग  की  तुलना  में  पर्याप्त  ग्रसित  हूँ  ।

 इण्डियन  एयर  लाइन्स  ने  तीन  चौड़ी  बाडी  वाल  ए  300  बी०  2  किसानों  को  प्राप्त

 करने  के  लिए  wet  दे  दिए  हूं  जिसका  1976  की  अंतिम  तिमाही  मं  वितरण  किया  जाना  हू  ।

 अ्रहमदाबाद  का  गुजरात  के  प्रमुख  नगरों  से  सम्यक  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 1153.  श्री  पी०  जो०  मावलंकर
 :

 कया  पर्यटन  we  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  अ्रहमदाबाद  का  गुजरात  के  अन्य  प्रमुख  नगरों  से  सम्पक  जोड़ने  का

 विचार  है  ;  ak

 यदि
 तो  कब  ?

 पर्यटन  फिर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  रोक  अ्रपने  विधान

 बेड़े  की  तंग  स्थिति  तथा  wea  परि चलना त्सक  प्रतिबन्धों  को  दृष्टि  में  रखते  इंडियन

 लाइन्स  अहमदाबाद  तथा  के  ग्रन्थ  शहरों  के  बीच  सीधी  विमान  सेवा  प्रदान  करने  की

 कोई  योजनायें  नहीं  हैं  ।  किन्तु  कारपोरेशन  निम्नलिखित  अनुसूची  के  अनुसार  गज  रात  के  शहरों  के

 लिये  विधान  सेवाओं  का  परिचालन  कर  रही  है  a
 a  LE  A  नय  Are

 सेवा  संख्या  ata ee  ees  ii  सेक्टर

 खारवेल ग्राम  afar  प्रथम  दाबाद/बम्बई
 भ्रम  एच०  748  ath  बम्बई/राजकोट/बम्बई
 argo  एच  8  सप्ताह  में  बम्बई/भावनगर/बम्बई

 तान  बार
 आई०  एच०  748  सप्ताह  में  बम्बई/पोरबन्दर/बम्बई

 चार  बार
 झाई०  सी  ०  14  1/  142  एन ०  द  निक  बड़ौदा/बम्बई
 झाई०  4  5/  14  6  एच०  748  दैनिक  बम्बई/भावनगर/बम्बई
 झाई०  एच०  afar  बम्बई/जामनगर/भुज/  जामनगर

 बम्बई | x
 झाई०

 2  खारवेल  दनि
 दिल्‍ली  /ग्रहमदाबाद/बम्बई  तथा

 वापस  |  | |
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 ह

 भारत-ब्रिटेन  संगीत  आयोग

 54.  मौलाना  इसहाक  सम्मति  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ब्रिटेन-भारत  aaa  पाग  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव है  ;  £.: है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  बया  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  तथा  दो  1  देशों

 के  बीच
 miter

 प्रौद्योगिक  सहयोग  बढ़ाने  के  मार्गो पायों  पर  विचार  करने/उनकी  सिफारिश

 करने  के  उद्देश्य  से  एक  भारत-ब्रिटिश  अधिक  समिति  स्थापित  करने  हेतु  ब्यापार  मंत्री  श्री  पीटर

 शोरे  तथा  वाणिज्य  मंत्री  प्रो०  देवी  प्रसाद  च  उपाध्याय  ने  पत्तों  के  भ्राता-प्रदान  दारा  एक  प्रबन्ध

 पर  हस्ताक्षर  किये  ।  दो  उप-समितियां  भी  स्थापित  की  उनमें  से  एक  द्विपक्षीय  झा धिक  सम्बन्धों

 के  मामलों  के  बारे  में  तथा  दूसरी  प्रौद्योगिक  तकनीकी  सहयोग  तथा  पूंजी  निवेश  के  बारे  में

 है

 सोवियत  संघ  को  wan  का  निर्यात

 1155.  मौलाना  इसहाक  सम्भली  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सोवियत  संघ  को  अभ्रक  के  निर्यात  के  लिये  हाल  ही  में  सोवियत  प्रतिनिधिमण्डल

 के  नेता  ग्रोवर  भारतीय  wey  व्यापार  निगम  के  निदेशक  ने  एक  ठेके पर  हस्ताक्षर  किये हैं

 और

 )  यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  (  जी  हा

 संविदा  1976 के  दौरान  सोवियत  संघ  को  लगभग  7.  63  करोड़  रुपये  मूल्य  का

 लगभग  505  मे ०  टन  प्रश्न  सप्लाई  करने  के  सम्बन्ध में  है  ।

 राज्य  ब्यापार  निगम  के  पास  बिना  बिक्री  प्रायश्चित  वस्तु भ्र ों  का  भण्डार

 156.  श्री  डी०  डी८  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  Hut  करेंगे कि

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम के  पास  पड़ा  सरकारी  माध्यम से  आयातित कई  दस्तूरों
 का  भण्डार  बिक  नहीं  सका  है

 यदि  तो  उनका  मूल्य  क्या  है  ;  कौर

 राज्य  व्यापार  निगम ने  जमा  माल  को  कम  करने के  लिये  क्या  तरीका  अपनाया

 है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  स

 31-12-1975  को  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  लगभग  37,  46  करोड़  रुपये  मूल्य  का  आयातित

 भंडार  था  ।  ये  भंडार  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  को  तत्काल  पूरा
 nas

 केਂ  लिये  अपेक्षित  सामान्य  alas  के  भीतर  हैं  ।

 ve
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 नारियल  जटा  वस्तुभ्नों  का  निर्यात

 1157.  श्री  सी०  जनादनन  :  बया  afansy  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1975-76  में  नारियल  जटा  वस्तुओं  का  कुल  कितना  निर्यात  wie

 क्या  इन  वस्तुभ्नों  को  पश्चिम  एशिया  कौर  लैटिन  अमरीका  में  नई
 मीडिया

 मिलने

 की  संभावनायें  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  1975

 के  दौरान  22,529  मे०  टन  कार  की  वस्तुप्नों  का  कुल  निर्यात  gar  ।  जिसका  मुल्य  1178.  32

 लाख  रुपया  था  |

 जी  हां  ।

 कलकत्ता  मेबैक  लाकरों  Bl  तलाशी  में  प्राप्त  सोना  तथा  न्याय  कीमती  सामग्री

 1158.  श्री  चुना  उरांव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कलकत्ता  में  1975  में
 किन  चिन  व्यक्तियों  के  बैक  टावरों  की  तलाश  ली

 गई  ;

 तलाशियों  के  परिणामस्वरूप  प्रत्येक  मामले  में  कितने  मूत्य  के  सोना

 तथा  हीरे  प्राप्त  हुए  ;  कौर

 \  )  प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब
 कुमार  मुखर्जी  )

 :

 से  सीमा  शुल्क  कौर  tay  च्यिंब्रण  झघधिकाप्यिं  ने  eq  1975  में

 कलकत्ता  में  बहुत  बड़ी  संख्या  मे  विभिन्न  परिसरों  गार  ल  सवारों  तलाशियों  ली  थीं  ।  लक

 की  तलाशियों  का  अलग  से  रिकार्ड  नहीं  रखा  wise  है  ।  अलग  अलग  ण्ग्ल्ले  में  यह  सूचना

 एकत्र  करने  में  जो  सूर्य  ग्र  श्री  वह  सम्भवतः  प्राप्य  परणामों  के  mages  नहीं  होगा y
 यदि  माननीय  सदस्य  किसी  खास  व्यतीत  के  लाकरों  की  तलाशी  में  पकड़े  ab  कागजात  शादी

 के  बारे  में  विशिष्ट  जानकारी  चाहते  तो  वह  इग टू डी  करके  दी  जा  सकती  है  ।

 पर्यटन  का  विकास

 1159.  श्री  एस०  एम०  सीरिया  :  कया  dea  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 म
 ५० केन्द्र  सरकार  द्वारा  1975  में  प्रत्येक  राज्य  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्र

 '
 Gqzq  के

 विकी  स  के  fad  योजनाएं  बनाई  गई  प्रौढ़  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  रई  :  अगर

 क्या  सभी  राज्यों  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  झरा  fea  धन  राशि  का  उपयोग  कर

 लिया  है
 ?  \

 पर्यटन  site  mare  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  च सुरेद्र  पाल
 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  पांडवों  के  लिए  सुविधाओं  का  विश्वास  राज्यवार  आधार  पर  नहीं  fear

 जाता है
 ।  विकास  के  लिए  era}  का  चय  प्रतर्रार्ट्र  य  पर्यटकों  के  लिए  वर्तमान  अथवा

 0.0



 23,  जनवरी  1976
 लिखित

 उत्तर
 कन

 संभावित  start
 के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  इसके  राज्य  सरकारों  को  उपदान

 देने  की  प्रणाली  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारंभ  से  ही  कर  दिया  है  ।

 स्कीमों  को  या  तो  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  राज्यीय  क्षेत्र  में  ही  हाथ  में  जाता  है  q |  मत

 केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  द्वारा  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  1975  के  दौरान  राज्य
 सरकारों

 शासित  प्रदेशों  को  कोई  '  अभिवंदित  नहीं  की  गयीं  ।

 केन्द्रीय  क्षेत्र  ar  पर्यटक  फ़ारेस्ट  के

 पर्व  तीय  समुद्रतटीय  विहार-स्थलों  के  विकास  और  परिवहन  की

 वृद्धि  परिणत  व्यय  के  श्रन्तगंत  1975-76 के
 दौरान  435.  73  लाख  रुपए  का  व्यय

 होने  का
 wa  लगाया  है  जिनका  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है

 ,  पर्यटन  four

 1.  अनुपूरक  श्रीवास  28:10  लाख  रपए

 स्थानों  पर  पर्यटक  बंगले  :---- निम्नलिखित

 (i)  गोहाना

 (ii)  पोरबंदर

 (iii)  धर्मशाला

 (1४)  लुधियाना

 (४).  रामेश्वरम

 (Vi)  दार्जीलिंग

 (Vii)  वारंगल

 (Viti)  सेवाग्राम

 निम्नलिखित  स्थानों  पर  युवा  होस्टल  :--

 (i)  हैदराबाद

 (11)  पंचकूला

 (ili)  त्रिवेन्द्रम

 (iV)  मद्रास

 (४)  नैनीताल

 (vi)  भोपाल

 जयपुर  में  स्वागत  केन्द्र

 भरतपुर  में  शिविर  स्थल

 2.
 कवायद  कुल्लू-मनाली  में  समुद्र-तटीय  तथा

 पर्वतीय  विहार-स्थलों का  विकास  ,  e  थि  e  33.28  लाख  to
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 क
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 oe

 3.  सांस्कृतिक  पर्श टन
 क

 3.67 लाख  रुपए

 जैसलमेर  में  पर्यटक  बंग  तथा  au  में  पानी  की  सप्लाई

 द

 चने  पुरातात्विक  केन्द्रों  को  सिस्टर  प्लान  तैयार

 क  वन्य  जोव  पाटन  थै  ह  40,  68  लाख  रुपए

 निम्नलिखित  स्थानों  प  फ़ारेस्ट  लाज
 :--

 ही

 काजीरंगा

 क

 (ii)

 सख़्तगीर |  ह  द  क

 tiga

 ae  ae  a  पर  साज-सज्जा

 ह

 बोया  ह

 में  सफ़ारी  qa

 कुल  107.73  लाख  पए

 थ

 Il.  भारत  पेट  विकास

 निम्नलिखित  स्थानों  पर  होटलों /
 होटलों  /  यात्री  लाखों  का  निर्माण  /  विस्तार

 :
 क  रुपयों  में )

 ्  41.  00 दम दस  ,  कलकत्ता
 o

 कोवालम  44,  00

 औरंगाबाद  द  33.00

 ्  25,  00 बंगलौर  में  अशोक  होटल
 द पटना  में  स्वगत  केन्द्र  eee  38.50

 नई  दिल्‍ली  में  प्रकार  होटल  का  वित्त

 र
 नई  दिल्‍ली  में  कुतब  होटल  का  वित्त  द

 मसूर  में  ललित  सहल  हॉटल  का  1.00

 भुवनेश्वर  में  यात्री  लाज  का  विस्तार
 a

 6.00

 10  कोवालम  में  विहार-स्थल  काम्प्लेक्स  का  विस्तार  10.  00

 1}  नई  दिल्‍ली में  होटल

 12  गोवा में  होटल  2.00

 13  आगरा  में  स्वागत  इयादत  16.50

 14  15.00
 जयपुर  मे  स्वागत

 सेल्सियस
 5  सिलीगुड़ी  में  मोटल  2.  50

 16.  चंडीगढ़  में  मोटल

 1.00

 17.
 we

 में  मोटल
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 होटलों  में  परिवर्धन परि
 परिवर्तन  /

 py  |  ne  45  00 रोक  नई  facet

 Nl ieee v

 WHAT  नई  दिल्‍ली  00

 15  00 रण  जीत  तथा  लोदी
 होटल

 eo  बंगलौर
 थ  क्  00

 5  मैसूर  के  ललित  महल  पेस  का  एव  में  परिवर्तन  50

 जुलाहों  होटल  को  पुरा  करना *

 दा बलि पुरम  तट-कुटीरों  रा करना

 3.  00 8.
 नई  दिल्ली  के

 कुतुब  होटल
 दी  नवीकरण

 9.00

 कटफल

 oe  थ  कुल  328.00
 a

 Sas

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
 किक

 राजस्थान  में  सहकारी  dat  के  बारे  में  भारतीय  रिज  बैक  का  प्रतिवेदन

 1160.  श्री  चन्द्र  सिंह
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  राजस्थान  में  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  के  बारे  में

 wd

 प्रतिशत

 क

 क

 अ

 aceite  कौर

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं
 कि

 ये  केन्द्रीय  सहक
 बैंक

 oer
 में  छोटे  किसानों  ate  हरिजनों  को  ऋण  दे  सके ं?

 राजस्व  तथा
 बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी ):  जी  a

 जी  राजस्थान  सरकार  ने  राज्य  सहकारी  समिति  अधिनियम का  संशोधन  करते

 हुए  23  1975  को  TH  जारी  किया  जिसमें  are  बातों  के  साथ-साथ  यह

 व्यवस्था  की  गयी  है  कि  ग्रामीण  सेवा  प्राथमिक  कमी  विकास  बैंक  कौर  केन्द्रीय  सहकारी  बैंक

 की  care  समिति  के  कम-से-कम  एक  तिहाई  सदस्य  छोटे  हरिजनों  arte  सहित  कमजोर

 वर्गों  के  होंगे  ।  उसमें  यह  भी  व्यवस्था की  गई  है  कि  प्राथमिक  ग्रामीण  ऋण  समिति  waar  कृषक  सेवा

 समिति  द्वारा  एक  वर्ष  में  मंजूर  किये  गये  ऋणों  की  कुल  रकम  का  कम-से-कम  एक  तिहाई  भाग  at

 प्राथमिक  भूमि  विकास  बेक  द्वारा  एक  वर्ष  में  मंजूर
 किये  गये  ऋणों की  कुल  रकम

 का  कम-से-कम  25%,

 भाग  उन  सदस्यों  के  लिये  AAT  करना  झ्रावश्यक  होगा  जो  कमजोर  वर्ग  के  हैं  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  तमिलनाडु  में  गरीब  किसानों  को  दिया  गया  ऋण

 1161.  शी  एम०  कल्याणयुन्दरम :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रधान

 मंत्री
 के

 20
 get  कार्य  क्रम

 के
 भाग  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  राष्ट्रीयकृत बैंकों  ने  तमिलनाडु  में

 गरीब

 किसानों
 =

 a

 को  ऋण  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  है
 ?
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 as  नार

 कै राजस्व  झोंक  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  बीस  पति

 प्राचीन  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  गांवों  के  निधन  व्यक्तियों  को  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  श्रप्रिमों  संबंधी  ates

 बैंक  पृथक
 रूप  से  सही  रखते  a  |  किन्तु  हाल  की  ताजा  उपलब्ध  सूचना  के  तमिलनाडु  में  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  बैंकों  ढारा  किये  गये  कृषक  (  प्रत्यक्ष  )  श्रप्रिमों की  बकाया  रकम

 1975  के  न्यस्त  में  67.  14  करोड़  रुपये  )  थी

 बेक  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर

 1162.  श्री  रानेन  सेन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे
 किः

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  वाणिज्य  मंत्री  ने  उनसे  यह  श्रतुरोध  किया  था  कि  बैंक

 ऋण  की  ब्याज  दर  कम  की  जाए  जिससे  श्रौद्योगिकरण  द्रुत  गति  से  हो  शर

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की
 क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 राजस्व  श्र  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  :  कौर

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  इस  संदर्भ  में  कोई  सुझाव  सरकार
 को  प्राप्त  घटीं

 gar  है  कि  त्वरित  औद्योगीकरण  की  दृष्टि  से  बैंक  ऋणों  पर  ब्याज  को  दर  कम  की  जाय  ।

 Regional  Rural  Banks  in  States

 1163.  Shri  Ramavtar.  Shastri:  Will  the  Minister  af  Finance:  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  States  in  which  Regional  Rural  Banks  have  been  opened  so  far  ;  and

 (b)  the  tim:  by  which  they  will  start  functioning  in  all  the  States  ?

 The  Minister  of  State  Incharge  of  Deptt.  of  Rev.  &  Banking  (Shri  Prasiab  Kumar
 Mukherjee)

 (a)  In  six  States,  viz.,  Utter  Pradesh,  Rajasthan,  Bihar,  West  Bergal,  Haryana  and

 Madhya  Pradesh  Regional  Rural  Banks  have  so  far  been  established.

 (b)  Subject  to  man-power  constraints,  it  will  be  Government’s  endeavour  10  56६  up  50

 Regional
 Rural  Banks  covering  various  parts  of  the  country  before  1st  April,  1977.

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  स्थानान्तरण  नियम

 1164.  श्री  रासावतार  शास्त्री  :  कया  पर्यटन  Ale  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  भारत  via  विकास  निगम  के  मुख्यालय  में  निगम  के  कर्म  चोरियों
 के  लिये  कोई  भी

 स्थानान्तरण  नियम  लिखित  रूप  में  नहीं  है  ।

 (@)  क्या  ए०  कराई  टी०  यू०  सी०  प्रौढ़  इक  से  सम्बद्ध  कमेंचारी  यूनियनें  काफी  लम्ब

 समय  से  पारस्परिक  रूप  से  सहमत  स्थानान्तरण  नियमों  के  लिये  मांग  कर  रही  कौर

 यदि  तो  पारस्परिक  रूप  से
 सहमत  स्थानान्तरण

 नियमों  को  बनाने  कौर  उक्त  नियमों

 को  afar  रूप  दिये  जाने  तक  झ्र ौर  स्थानान्तरण हे  को  रोकने  के  लिये  कों  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?
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 ना

 adam  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  ale

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  कर्मचारियों  के  स्थानान्तरण  परिचर  नात्मक  ग्रावश्यकताओओं  तथा

 प्रशासनिक  अधिकारों  के  अनुसार  किए  जाते  हैं  ।  निगम  के  कर्मचारी  विनियमों  में  यह  व्यवस्था  है  कि

 करमचारियों  को  निगम  की  सेवा  में  भारत  में  अथवा  विदेशों  में  किसी  भी  स्थान  पर  भेजा  जा  सकता  है  |

 इसके  करें  चोरियों
 को  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  aaa  नियुक्ति  की  शर्तों  को  लिखित

 रूप  में  स्वीकार  करना  पड़ता  जिनमें  भारत  के  किसी  भाग  अथवा  विदेशों  में  स्थानांतरण  की  संघ

 भी  सम्मिलित  है  ।  यूनियनों  ने  कर्मचारियों  के  स्थानांतरण  के  कुछ  व्यक्तिगत  मामलों  को  तो

 उठाया  उनकी  भ्रांत  से  परस्पर  सहमत  स्थानांतरण  नियमों  के  बारे  में  कोई  औपचारिक  मांग  प्राप्त

 नहीं  हुई  है
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेकिटियतं  das  मैदान  श्राफ  रिलीज  90  लक्स ही  alta  से  समाचार

 1165.  श्री  कुमार  साँघी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  बरपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्याज  के  निर्वात  के  बहुत  कम  राशि  के  बीजक  बनाने के  कारण  राष्ट्र  को  लगभग

 90  लाख  रूपये  की  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हुई  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  कया  रोक

 भविष्य  में  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  प्याज  निर्यात  के  कम

 राशि  के  बीजक  बनाने  का  कोई  विशिष्ट  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  है  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ॥

 प्याज  निर्यात  व्यापार  में  त्रुटियों  को  रोकने  के  लिए  मलेशिया  तथा  सिंगापुर  को  होने

 वाले  निर्वात  16  1974  से  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  नई  दिल्‍ली  के

 माध्यम  से  मार्गी छत  कर  दिये  गये  5  1975  से  अरन्य  सभी  स्थानों  के  लिए  भी  निर्यातों  को

 इसी  प्रकार
 मार्गी  कृत  कर  दिया  गया  है  ।

 स्टेट  बेक  श्राफ  इंडिया  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  पंजाब  में  किसानों  को  दिये

 गये  ऋण

 1166.  को  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  वित्त  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टेट  बैंक  ग्राफ  इंडिया  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  1974-75  प्योर  1975-76

 में  पंजाब में  किसानों  को  कोई  ऋण  दिये  प्रौढ़

 यदि  तो  कितनी  राशि  के  ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  (ait  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )
 :

 नोया  4 पंजाब  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  ौर  फिर  कृत  बैंकों  द्वारा  कृषकों  को  मंजूर  किये  a  प्रत्यक्ष  ऋणों  ग्रोवर
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 बकाया  रकमों  की  1974  श्र  1975  के  ग्रंथि की  स्थिति  का  विवरण  निम्नलिखित  है  ।

 लाख  रुपयों

 1974  1975

 SS  a  ae re  Qe  a  ae  ee  ee

 खातों  की  खातों की  बकाया

 सख्या  राशि  सख्या  राशि

 Ee

 भारतीय  स्टेट  बक  3368  90,  77  6327  170.  24

 राष्ट्रीयकृत  बेक  19223  974.  73  22521  1073.52

 सरकारों  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  वार्षिक  बिक्री

 1167.  श्री  राजदेव  सिह  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1974-75  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों की  वार्षिक  बिक्री  8,000  करोड़

 रुपये  के  नये  शिखर  तक  पहुंचने  की  सम्भावना  कौर  कर  लगाये  जाने  से  पुर्व शुद्ध  लाभ  लगभग  300

 करोड़  रुपये  होगा ;

 क्या  ae  1975-76  में  उक्त  सरकारी  उपक्रमों की  बिक्री  10,000 करोड़  रुपये  से

 श्रमिक  होने  की  सम्भावना  है  कौर

 यदि  तो  इतनी  श्रघिक बिक्री के बिक्री  के  उक्त  प्रां कड़ों  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  केन्द्रीय  सरकार  के  सरकारी

 क्षेत्र
 के

 128  उद्यमों  8  उद्यमों  को  की  वार्षिक  कुल  बिक्री  1974-75  के

 दौरान  लगभग  10,266  करोड़  रुपये  होने  की  सम्भावना है  ।  1974-75  में  इन  उद्यमों  को  कर

 व्यवस्था  से  पुर्व  लगभग  314  करोड़  रुपये  का  निवल  लाभ  होने  की आशा है  |

 1974-75  की  इस
 उपलब्धि  के  आधार  पर  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  1975-76

 में  कुल  बिक्री  10,000  करोड़ रुपये  से  भी  कहीं  अधिक  बढ़  जायेगी ।

 (7)  1974-75  में  10,266  करोड़  रुपये  की  यह  बिक्री  1973-74  में  हुई  6810

 करोड़  रुपये  की  fast  से  लगभग  30  प्रतिशत  अधिक  है  fad  में  यह  विधि  निम्नलिखित  कारणों

 हुई

 (1)  निर्माण कारी  कौर  खनन  उद्यमों  को  कूल  मिलाकर  क्षमता  के  उपयोग  में  सुधार  ।

 व्यापारिक  संगठनों  के  माध्यम  से  निर्यात  ate  रवायात  में  हुई  वृद्धि  का  प्रभाव  ;

 कौर

 )  पेट्रोलियम  इस्पात  शादी के  म्यों  में  वृद्धि  ।

 विदेशों  में  भारतीय  सुती  कमीजों  ate  पोशाकों  को  लोकप्रियता

 1168.  श्री  राजदेव  fag  क्या  वाणिज्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)
 क्या  अमरीका  भारत

 से  सुती  कमीजों का  महत्वपूर्ण  खरीददार  रहा है  कौर  वर्ष  1974-

 75.0  में  इसने  7  2
 करोड  रुपये  की  खरीद  की
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 क्या  सूती  कमीजों  के  अतिरिक्त  wea  सूती  पोशाकों  जैसे  बके  शट  स  कौर  न्न्न्य ८. | च्

 शट स  का  भी  भ्रम रोका  में  प्रति  बाजार  है  ;

 क्या  इन  सूती  पोशाकों  अथवा  aa  किस्मों  का  अमरीका  के  अतिरिक्त

 नीदरलैण्ड  कौर  नावें  में  भी  बाजार  शौर

 यदि  तो  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  निर्यातक

 किस्म  का  सत्ती  से  पालन  करें
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  ष्ह्  )
 ros  oe  ह

 संयुक्त  राज्य  अमरीका

 भारत
 की  सूती  कमीजों  के  प्रमख  झ्रायातकों  में  से  है  ।  1974-75 के  दोरान  उस  देश  को  सूती  कमीजों

 के  निर्यात 6.70  करोड़ रुट  मलय के  हुए  ॥

 जी  हां

 जी  हां  ।

 वस्त्र  समिति  नामक  एक  सरकारी  भ्र भि करण  हैं  जो  वस्त्रों  की  क्वालिटी  बढ़िया  हो

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निर्यात  किये  जाने  वाले  वस्त्रों  का  निरीक्षण  करता  है  ।  सूती  कमीजों  सहित

 परिधानो ंके  सबंध  में  उद्योग  द्वारा  निर्यातकों  को  दी  जाने  वाली  नकद  सहायता  तभी दी  जाती  है  जबकि

 वस्त्र  समिति  ने  परिधानों  का  निर्यात  पूर्वे  निरीक्षण  किया  हो  तथा  स्व  कृति दी  हो

 यनाइडड  एशियन  बंक

 1169.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :--

 क्या  यूनाइटिड  एशियन  जिसमें  भारत  सरकार  की  एक  तिहाई

 दारी  पन  वर्ष  से  भी  कम  अवधि  में  उच्चतम  विधि  दर  पर  पहुंच  गया  है  ate  मलयेशिया में  इसकाਂ

 सबसे  बलों  में  चौथा  स्थान  ह  ;

 मलयेशिया  में  इस  समय  इस  बैंक  को  कितनी  शाखाएं  हैं  ;  att

 क्या  बैंक  के  प्रबन्धक  कौर  ale  शाखाएं  खोल  रहे  हैं
 ?

 \ राजस्व  फॉर  बैंकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  7);
 पौर  यूनाइटेड  एशियन  बरहाद  में  सरकारी  क्षेत्र  के  हमारे  तीन  बैंको  की  शिल्प-शेयर  रिता

 यह  बैंक  मलयेशिया  में  निगमित  किया  गया  है  कौर
 उस

 पर  मलयेशिया  के  कानून  लाग  होते  हैं  ।

 उसके  शाखा  विस्तार  सहित  उसकी  परिचालन  नीति  कौर  कार्यक्रम  सेल  बैंक  श्राफ  मलयेशियाਂ

 द्वारा  निर्धारित  चैकिंग  नीतियों  के  ढांचे  के  भोतर  बैंक  के  निदेशक  मंडल  द्वारा  तथ  किये  जाते हैं  ।

 विमानों  का  मूल्यांकन

 1170.  श्री  घिसटकर  :  कया  पर्यटन  प्रौढ़  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि
 :-

 क्या  एवरी  विमानों  का  मूल्यांकन  काय॑  पूरा  हो  गया  है

 यदि  तो  इसके  निष्कर्ष क्या  हैं

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  पास  इस  समय  कितने  विमान  हैं  ;
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 पनाला  ames

 हवा
 (=)  इनकी  सख्या  बढ़ान ेके  लिये  कितने  ate  विमान  प्र  CT h  रने  का  विचार हें  ;

 और

 (=  ईंधन  के  weal  में  वृद्धि  होने  के  बाद  इनको  चलाना  कहां  तक  लाभप्रद  हू
 ?

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  राज  बहादुर )  (

 (a)  रिपोर्टे  की  जांच  की  जा  रहो  है  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स क  बड़े  में  फिलहाल  15  एवरो  विमान  हैं  ;

 विमान  के  बेड़  म॑  कोई  विधि  करने इंडियन  एयरलाइन्स  को  फिलहाल  अपने  |

 का  प्रस्ताव  नहीं

 ज  9/4 Q79—  73.0  1973-1974  तथा  1974-75  में  एवरो  विमानो ंसे  परिचालन (  )  वह 1

 के  श्रमिक  परिणाम  नीचे  दिये  गये  हैं  “--

 1972-73  1973-74  1974-75

 रुपयों  में  )

 1  वाल  परि  चालन  लागत  1361.  69  1218,  50  1763.  48

 2  राजस्व  e  914.24  711.69  1153.58

 3  कल  परिचालन  हानि  ि  420.45  506.31  609.90

 1974-75  के  लिये  एवरो  विमानों  का  समर्थन  भा र  अनुप्रास  100  प्रतिशत  था ॥

 झन्तर्राष्ट्रय  हवाई  श्रडूडों  पर  जसा  माल  को  उठने  के  लिये  कार्यवाही

 1171.  श्री  एस०  कलाम  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  ठप्पा  करेंगे  कि

 AG

 क्या  सरकार  ने  तीन  श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  सरना  पर  पड़े  माल  उठाने  के  लिये

 कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी  है  ;  प्रौढ़

 क्या  दिल्‍ली  हवाई  aes  पर  जमा  हुए  वस्त्रों  से  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  कौर  मद्रास

 हवाई  पर  चमड़े  का  90  धन  माल  जमा  हो  गया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  कौर  :  देश के  हवाई

 निर्यातों  में  झ्र भत पूवे  वृद्धि  को  देखते  सभी  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  जिनमें  एयर  इंडिया  भी

 शामिल  हूँ  ,  कार्य क्रमबद्ध  सेवाओं  में  माल  ले  जाने  की  उपलब्ध  जगह  दिल्ली  मद्रास  कौर  कलकत्ता

 हवाई  पत्तनों  से  वाली  मांग को  पूरा  करने  में  अ्रपर्याप्त  पाई  गई  |  जब  1975 में  समस्या

 चिकट  बन  गई  तो  वाणिज्य  मंत्रालय  इस  मामल  को  पर्यटन  तथा  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  ध्यान

 में  लाया  wie  अनेक  बार  विचारविमर्श  किया  गया  ।  इन  विचार  विमर्शों  के  एयर  इडिया

 ने  75  से  बहत  सी  विशेष  चार्टर  सेवाएं  चलाई  |  मुक्त  विदेशी  एयर  लाइन्स  को  भी  दिल्ली

 से  प्रतिष्ठित  माल  सेवाएं  चलाने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  मद्रास  से  चमड़ा  लदानों के  लिए  सामयिक

 व्यवस्था  प्रदान  करने  के  लिए  एयर  इंडिया  ने  76  के  दौरान  wal  चार्टर  सेवायों  म॑  विधि

 करदी  हैं  कौर  माल  के  उठाने  में  वृद्धि  करने  के  लिए  इस  महीने  के  दौरान  कौर  अधिक  भारवाही

 सेवाएं  चलाने  की  भी  उनकी  योजना  है  ।
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 प्राकृतिक  रबड़  उत्पादक  देशों  के  संघ  द्वारा  समझोते  के  मसौदे  को  अन्तिम

 सूप  दिया  जाना

 1172.  शो  एच०  एस०  मुकर्जी  नया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 क्या  प्राथमिक  रबड़  उत्पादक  देशों  के  संघ  ने  qa  बैंकाक  सम्मेलन में  समझौते

 के  मसौदे क ो  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें
 क्या  हैं  ;

 ौर

 इस  पर  भारत  सरकार  का  क्या रुख  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  प्राकृतिक  रबड़  उत्पादक

 देशों  के  संघ  द्वारा  गठित  एक  उप-समिति  ने  1975  में  हई  अपनी  बैठक  में  कीमत  स्थिर

 करने  संबंधी  श्रन्तर्राष्टीय  रबड  करार  के  मसौदे  को  अन्तिम  रूप  दिया  ।  तथापि  यह  करार  रखी  sa

 देशों  द्वारा  अनुमोदित  किया  जाना  है  जो  करार  में  शामिल  होना  चाहते  हैं  ।

 करार  के  मसौदे  की  मुख्य  विशेषता  समीकरण  भंडार  तथा  सप्लाई  को  सुव्यवस्थित

 करने के  उपायों  द्वारा  प्राकृतिक  रबड़  का  कीमत  स्थिर  करना  है  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  मामले  में  अभी  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया  है  ।

 लेटिन  अमरीका  अर  पच्चीस
 eft

 में  पटसन  के  लिये
 बाजार

 1173.  श्री  एच०  एन-मुकर्जी :  क्यों  वाणिज्य  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  लेटिन  अमरीका  कौर  पश्चिम  एशिया  में  पटसन  के  लिये  '  नया  बाजार  मिल

 गया  है  शृंगार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 तथ्य  क्या  हैं

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag) :
 तथा  लैटिन

 अमरीका  wie  पश्चिम  एशिया  को  किये  जाने  वाले  भारतीय  पटसन  माल  के  निर्यातको ंके  रुख  का

 ब्यौरा  निम्नलिखित  है
 ह

 मात्रा  मलय

 मे०  टन  )  लाख )
 लैटिन  पश्चिम  योग  लैटिन  पश्चिम  योग

 अमरीका  एशिया  अमरीका  एशिया
 लला

 1972-73  5.7  26  31,7  320  1130  1450

 1973-74  चि  19,7  22  41.8  785  907  1692

 1974-75  कैन  21.  1  48  64.4  1203  2359  3562

 1975-76  e  6.0  14  20,6  314  689  1003

 .
 से  सम्बन्धित  ans aleay  )

 डिश  a  कीच  य्  >>?
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 लाा यक

 प्रकट हू ँहै कि  1972-73  शौर  1973-74  की  श्र  क्षा  1974-75  में  निर्यातों  में  भारी

 वृद्धि  हुई  थी  परन्तु  1975-76  का  निष्पादन  al  तक  उत्साहवर्धक  नहीं  रहा है  ।  इस  गिरावट

 का  कारण  संश्लिष्ट  माल  तथा  ग्न्य  उत्पादकों  से  प्रतियोगिता  है  ।

 हाई  स्पीड  डीजल  तेल  पर  उत्पादन  वाचक

 1174.  श्री  इंकर  राव  साबित  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बड़ी  मत्स्य  नौकरियों द्वारा
 उपयोग  में  लाये  जाने  व  ई  स्पीड  डीजल  तेल  पर

 उत्पादन  शल्क  की  अदायगी  में  सरकार  ने  झांकी  छट  दी  है

 यदि  तो  कितनी

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  आशय  का  श्रस्यावेदन  दिया  है

 कि  यह  छुट  छोटे  जहाजों  को  भी  दी  कौर

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मरीजों  )

 हा ं।

 गहरे  समद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  बनाए  गए  ऐसे  जलयानों  जिनके  इंजन

 150  बी०  एच०  पी०  से  कम  के  न  हों  कौर  जिनकी  लम्बाई  13.7  मीटर  से  कम  न  उपयोग  में

 लाए
 ए  जाने  वाले  परिष्कृत  डीजल  तेल  कौर  अन्यथा  अ्रविनिर्दिष्ट  डीजल  तेल  कतिपय  शर्तों  के  अघी न

 उस  पर  लगने  वाले  मूल  उत्पादन  शुल्क से  50  प्रतिशत छूट  दी  गई  है प्रौर शेष शेष
 50

 प्रतिशत  शुल्क  को  उन  मामलों  में  माफ  कर  दिया  जाता  है  जिनमें  उन  जलयानों  द्वारा  उपयोग

 किये  जाने  वाले  तेल
 के

 बारे  में  इस  बात
 का

 प्रमाण  प्रस्तुत  किया  जाता है
 कि  झींगा

 मछली  )

 का  उपयोग  किये  गये  प्रत्येक  1.08  किलो  लीटर  तेल  के  लिए  एक  मीटरी  टन

 झींगा  मछली  की  दर  से  किया  गया  है  ।

 ate  हां  ।  मामले की  जांच की  जा  रही  है  ।

 औद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  पुर्व  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र के  राज्यों  के

 मंजर  की  गई  राशि

 1175.  श्री  ए०  के०  किस्कू  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  औद्योगिक

 faa  निगम  द्वारा  पुर्व  ate  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों  के  पिछड़े  जिले  परियोजनाओं  के  लिये  मंजर fi
 गये  ऋण  का  परियोजना-वार  ब्यौरा  कया  है

 ?

 राजस्व  प्रौर
 बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  gat

 भ्र  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  के  पिछड़े  जिलों  में  अवस्थित  परियोजनाओं  के  लिये  औद्योगिक  वित्त

 निगम  द्वारा  मंजूर  की  गई  कुल  वित्तीय  सहायता  सम्बन्धी  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ॥

 प्रियाल में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०
 Fo  10221/76]  |

 यश
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 भारतीय  ग्रोदयोगिक  पुर्ननिर्माण  निगम  द्वारा  साहित्यिक  बीमार  मिलें

 1176.  श्री  ए०  Fo  किस्कू  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  औद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगम  ने  गत  तीन  वर्षों  में  विशेष  रूप

 से  पश्चिम  बंगाल  कितनी  सरकारी  एवं  गैर-सरकारी  बीमार  मिलों  को  सहायता  दी  ;  शीर

 इन  एककों  को  राज्य-वार  औद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगम  द्वारा  उपलब्ध  की  गई

 राशियों  के  फलस्वरूप  क्या  सफलता यें  प्राप्त  हुईं
 ?

 राजस्व  श्र  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार

 1973,  1974,  ौर  1975  के  वर्षों  के  भारतीय  प्रौद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगम  ने  63

 करण  औद्योगिक  एककों  को  सहायता  प्रदान  की  ।  इन  में  से  54  एकक  पश्चिम  बंगाल  एक-एक

 एकक  git  गुजरात  कौर  पंजाब  में  तथा  दो-दो  एकक  बिहार  ग्रोवर

 राष्ट्र  में  स्थित  हैं  ।  इन  वर्षों  के  दौरान  जिन  प्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  को  सहायता  दी  गई  उनकी

 राज्यवार  उन्हें  मंजूर  तौर  सं वितरित  राशि  अनुबन्ध  में  प्रस्तुत  है  ।

 भ्र भी  भारतीय  प्रौद्योगिक  पुननिर्माण  निगम  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  भी  औद्योगिक

 ana  को  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  10222/76]  |

 पुननिर्माण  का  प्रभाव  अनुभव  करने  से  पहले  पुननिर्माण  कार्यक्रमों  आमतौर  पर

 तीन  अथवा  तीन  से  अधिक  वर्षो  की  प्रदाता-ग्रन्थि  की  व्यवस्था  करनी  पड़ती  है  ।  प्रभी

 निगम  द्वारा  सहायता  प्रप्त  एककों  में  14  एककों  ने  लगातार  1973-74  कौर  1974-

 75  के  वर्षों  के  दौरान  नकद  लाभ  की  सुचना  दी  है  ।  सहायता  प्राप्त  ऐसे  एककों  जिन्होंने  197  3-

 74  शौर  1974-75  से  जून  के  दौरान  नकद  लाभ  दिखाये  राज्यवार  सुची  नीचे

 प्रस्तुत  है  :--

 रुपयों  में  )

 राज्य  1973-74  1974-75

 ee
 )

 पश्चिम  बंगाल  13  11

 दिल्ली  1  |

 महाराष्ट्र

 मवाना पंजाब
 नाला

 14  14

 rd  es  ना

 ड
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 गेर-नियंत्रित  कपड़े
 —  c  start द  द दि द  ह  क  बर नह  ककी  द्र््श्प्दो  २१

 1177.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कना लीर क्या  गैर-नियंत्रित  किस्मों  के  न  बिके  gt  सूती  कपड़े  स्टाक  जमा  हो

 गया
 है

 यदि  तो  कपड़ा  मिलों  में  पड़े  हुये  गैर-नियंब्रित  किस्मों  का  स्टाक  अद्यतन  क्या

 है
 ;  गर

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  (@).

 1975  क  श्रान्त  म  नियंत्रण  कपड़  का  कूल  स्टाक  202,100  गांठें
 ज

 अजय  }  1975

 क अ्रन्त में  226,900  के  उच्चतम  स्तर  में  गिरावट  के  रुख  का
 सूचक  है

 |  इनमें  ऐसी  कुछ

 मात्रा  शामिल  है  जो  बिक  तो  चुकी  है  लेकिन  oat  उठाई  जानी  ate  मिलों मे ंमें ही  पड़ी  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 किसानों  को  ग्रामीण  बैंकों  से  उपभोग  ऋण

 1178.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  क्या  fad  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्रामीण  dat  से  दिये  जाने  वाले  उपभोग  ऋण  के  व्यौरे  को  भ्रान्ति  रूप  दे  दिया

 गया  है  जिससे  किसानों  को  asia  खर्चे  में  सहायता  मिल  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 राजस्व  झर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार

 कौर  सरकार  द्वारा  क्षेत्रीय  बैकों  को  भेज  गये  प्रारम्भिक  मार्ग  दर्शक  सिद्धान्तों  में  यह  कहा

 गया  है  उपर्युक्त  मामलों  सीमित  मात्रा  में  उपभोग  ऋण  दिये  जा  सकते  हैं  किन्तु

 शैक्षणिक  आवश्यकताओं  ate  चिकित्सा  सेवा  के  लिये  आकस्मिक  व्यय  पुरा  करने  तक  ही

 सीमित  होने  चाहियें  ।  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  उत्पादन  प्रक्रिया  के  दौरान  छोटे

 कर्ता  को  दिये  गये  निर्वाह  ऋणों  को  उपभोग  ऋण  न  मानकर  उन्हें  उत्पादन  ऋणों  का  रंग  माना

 जाना  चाहिये  ।

 श्रेयस्कर  अधिकारियों  द्वारा  रामपुर  में  स्वर्ण  शादी  की  बरामदगी

 1179.  श्रीमती  सावित्री  ध्याम :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  आयकर  अ्रधिकारियो ंने  1975  के  दिसम्बर  मास  में  रामपुर  अथवा  उसके

 रास-पास  के  स्थान  में  भूने  हुये  चने  कौर  मूंगफली  बेचने  वाले  के  निवास  से  लाखों  रुपयों  के  मूल्य  के

 स्वर्ण  शर  चांदी  के  fears  बरामद  किये  ;  श्र

 इस  सम्बध  में  कया  कार्यवाही
 की  गई

 है
 ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  (at  प्रणव  कुमार  ।

 नहीं

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  हैं  ।
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 ——  ee  ee
 23

 1976

 के  निर्वात  के  लिये  ठेके

 1180.  श्रीमती  सावित्री  श्याम  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  लगभग  10  करोड़  रुपये  के  अभ्रक  के  निर्यात  के  लिये  सोवियत  संघ  तथा

 qa  यूरोपीय  देशों  के  साथ  किन्हीं  नये  करारों  को  श्रुति  रूप  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  है  ;  झ्र ौर

 क्या  निकट  भविष्य  में  कुछ  अन्य  देशों  से  ऐसे  wea  करार  करने  की
 सरकार

 की

 योजना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 विश्वनाथ

 प्रताप  :  तथा  जानकारी

 निम्नोक्त  प्रकार  है

 देश  नई  संविधानों  का  मूल्य
 ee

 रुपये

 (i)  सोवियत  संघ  थे  763.  50

 66.  94. (11)  पोलैण्ड

 रूमानिया  48.  46 (iii)

 जर्मन  लोकतंत्रीय  गणराज्य  ve  37.  87 (iV)

 चेकोस्लोवाकिया  19.  94 (४)

 राना

 योग  936.71

 स्टेट  बेक  ors  दरभंगा  में  पलकों  तथा  टाइपिस्ट ों  के  रिक्त  पदों  का  भरा  जाना

 1181.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्टेट  बैंक  श्राफ  दरभंगा  ने  क्लर्कों  तथा  टाइपिस्ट ों  के  36  रिक्त

 पदों  को  भरने  के  लिये  18
 1971

 कौर  25  1972  को  लिखित  तथा  मौखिक

 परीक्षा यें  ली  थी ं;

 क्या  अनुसूचित  जाति  के  चार  सफल  उम्मीदवारों में  से  एक  भी  उम्मीदवार  की

 नियुक्ति  नहीं  की  गई  जब  कि  अनुसूचित  जाति
 तथा  ग्रनुसुचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिये

 22%  प्रतिशत  सीटें  ग्रा रक्षित  श्र

 यदि  तो  देवी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या
 कार्यवाही

 की  गई  है  तथा  भ्र नू सूचित
 जाति  के  उम्मीदवारों  को  wat  करने  के  लिये  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई ?
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 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  :  (@)

 रोक  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  रोजगार  कार्यालयों  को  खाली  पदों
 के

 बारे  में  लिखने  के  बाद  क्लकं-टाइपिस्टों  की  भरती  के  लिए  18  1971  को  दरभंगा  में  एक

 लिखित  परीक्षा  ली  गई  थी  ।  लिखित  परीक्षा  में  बैठने  वाले  अति  के  पांच  उम्मीदवारों

 में  से  केवल  एक  ने  लिखित  सक्षात्कार  कौर  टाइपिंग  परीक्षा  पास  की  कौर  उसे  नियुक्त

 कर  दिया  गया  था  |

 स
 पंजाब में  कपड़ा  उदय

 |  :  ा  ४ |  श्राघुनिकोकरण

 1182.  श्री  रघुनन्दन  लाल  सादिया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  पंजाब  में  कपड़ा  उद्योग  का  शीघ्र  श्राधघुनिकीकरण किया  जा  रहा  है  जिससे

 वैसे  माल  का  उत्पादन  किया  जा  सके  जिससे  विदेशों  में  मंडियां  आकर्षित  की  जा  सकें  ;  त्र

 यदि at,
 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  यह  सुचना

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पंजाब  में  कृषि  पूर्वी  निगम  द्वारा  स्वीकृत  परियोजनाओं

 1183.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 बया  कृषि  पुर्नावित्त  निगम  ने  पंजाब  के  लिये  वर्ष  1974-75  के  दौरान  किसी

 परियोजना  की  स्वीकृति  दी  |

 यदि  तो  क्या  वित्तीय  सहायता  की  भी  स्वीकृति  दी  गई  wie

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 राजस्व  शौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रो  प्रणब  कुमार
 :

 —
 सहकारिता  ay  1974-75  के  दौरान  कृषि  पुनर्विजय  और  नन  री

 की  15  योजनाएं  मंजूर  की  थीं  ।

 wat  deni  प्रयोजन  करने  वले  बैकों  को  566. 28
 लाख  रुपये  तक  की

 gated  सहायता  मंजूर  की  गयी  थी

 (71)  कृषि  पुर्षि  शरीर  विकास  निगम  द्वारा  दी  गयी  वित्तीय  सहायता  तथा
 उसके

 द्वारा  किये  गये  वायदों  का  योजनाकार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 विवरण

 कृषि  पुर्वा वित्त  att  विकास  बैक  द्वारा  1974-75  के  दौरान

 मंजर  की  गयी  योजनाएं

 रुपयों

 प्रयोजन

 ha बन

 वित्तीय  सहायता  मंजर  पूर्नावित्त

 बक

 छोटे  सिचाई  कार्य  597.  59  478.08

 फामं  यंत्रीकरण  55.  66  41.75

 डेरी  विकास  30.00  30.00

 राज्य  सहकारी  को  मंजूर
 की  गयी  योजनाएं  18.  28  16.  45

 re  eee  aN al  LS  ea  SU  PED
 ns
 15  01.53  566.28

 as  pt  ee

 ऊनी  मिलों  के  लिये  पंजाब  को  भाग  की  सप्लाई

 1184.  श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  ॥

 क्या  ay  1974-75  में  पंजाब  को  ऊनी  मिलों  के  लिये  कोई  धागा  सप्लाई  किया

 गया  ग्रोवर

 क्या  राज्य  की  ऊनी  मिलों  को  वर्ष  1975-76 में  धागे  का  कोई  झ्रावंटन  किया

 गया है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  ऊनी

 याने के  मलय  ale  वितरण  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  प्रश्न  में  उल्लिखित  श्रवधिय

 के  लिए  किसी  कानूनी  area  के  अधीन  ऊनी  यार्न  की  सप्लाई  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  यद्यपि  ऊनी

 gata पर  चलने  वाली  कताई  मिलें  seat  आवश्यकताओं  की  पूति  स्वदेशी  स्रोतों  से  करती  परन्तु

 जो  मिलें  स्टैंड  व  शाड़ी  क्षेत्रों  में  हैं  उन्हें  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  हेतु  ग्रायातित  कच्चे  जिसकी

 मात्रा  मुद्रा  में  प्राप्यता  पर  निर्भर  होती  ale  ऊनी  माल  के  निर्यात पर  निसार  करना

 पड़ता  है  क्योंकि  निर्यातकों  को  कच्चे  माल  के  श्रायात  की  अ्रनुमति  पंजीकृत  निर्यातकों  हेतु

 नीति
 के  santa  आयात  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  दी  जाती  है

 ।

 er

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 जीवन  बीमा  निगम  कौंर  यूनाइटेड  इंडिया  फायर  एण्ड  जनरल  इंशोरेंस  कम्पनी

 मद्रास  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरोक्षित  लेखे  ak

 केन्द्रीय  उत्पाद  दीपक  att  लवण  अधिनियम के  अंतगर्त

 श्रघिसुचनायें  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  नियम

 मै राजस्व  कौर  बैंककारी  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )

 निम्नलिखित पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :--

 (1)  जीवन  बीमा  निगम  1956  धारा  29  के  भ्रन्तर्गत  भारतीय

 जीवन  बीमा  निगम  के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  वार्षिक
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 श्री  प्रणब  कुमार

 प्रतिवेदन  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे
 ।  प्रिन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  10206/76]

 (  )  कम्पनी  =  1956  की  धारा  619%  की  उपधारा  (1)  के

 aaa  युनाइटेड  इंडिया  फायर  एण्ड  जनरल  इंशोरेंस  कंपनी

 मद्रास  के  aq  1973  के  विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  नियंत्रक  ar  महालेखापरीक्षक  टिप्पणियां  ष

 प्रियाल  में  रखा  गया  ।  देखिये  एल०  zo  संख्या  10207/76]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  तथा  लवण  1944  की  38  के

 ष अन्तगत  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाशं  तथा  भ्रंप्रेजी  की

 एक-एक  प्रति  :---

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1976  दिनांक

 23  1976  के  भारत  के  राज पत्न  में  शअ्रधिसूचना  संख्या

 35  ]  में  प्रकाशित  हुए  थे
 ।

 अधिसूचना
 संख्या  13/76

 ई
 36  जो

 दिनांक  23  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  है  !

 (4)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  श्रन्तगंत  जारी  की  गयी  भ्र धि सुचना

 संख्या  ई  37  की  एक  जो  दिनांक

 23  1976
 के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  है  |

 (5)  उपर्युक्त  (3)  श्र  (4)  में  उल्लिखित  श्रधिसूचनाओओं  संबंधी  एक

 ख्यात्मक  ज्ञापन  तथा  wast  की  एक  प्रति  ।

 प्रियाल  में  रखे  गये  ।  देखिये  एल०टी०  संख्या
 10208/76]

 एयर  इण्डिया  site  इण्डियन  एयर  लाइन्स  के  वर्ष  1974-75  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  तथा  प्रमाणित  लेखे

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  fag)  :  मैं  निम्नलिखित

 Ta  सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 (1)  वायु  निगम  1953  की  धारा  37  की  उपधारा  (2)'  के

 अन्तर्गत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  तथा  भ्रंग्रेजी  की

 एक  प्रति

 एयर  इंडिया  का  वर्ष  1974-75  का  विधिक  प्रतिवेदन |

 इंडियन  एयर  लाइन्स  का  वर्ष  1974-75  का  वा {  पिक  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  दिये  एल०  Ato  संख्या  10209/76]
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 23  1976  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 srfer  ferry
 (2)  वायु  निगम  Alaldd4H,  1953  की  धारा  15  की  उपधारा  (4)  के  श्रत्तगत

 निम्नलिखित  पत्तों  तथा  ast  संस्करण )  की  एक-एक  प्रति  —o

 एयर  इंडिया  के  वर्ष  1974-75  के  प्रमाणित  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 इंडियन  एयर  लाइन्स  के  वर्ष  1974-75  के  प्रमाणित लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 में  रखे  देखिये  एल०टी०  संख्या  10210/76]

 हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा  निर्यात  निगम  नई  खनिज  तथा  खान  व्यापार

 लिमिटेड  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1974-75  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  arian

 चाय  बोर्ड  के  वर्ष  1972-73  कौर  काफी  बोर्ड  के  वर्ष  1974-75  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  श्र

 निर्वात  प्रकार  नियंत्रण  तथा  1963  के  अधीन  श्रधिसुचनायें

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप
 :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  :--

 हि
 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  श्रंतगेत

 निम्नलिखित  पत्रों  cat  das  की  एक-एक  प्रति  ——

 भारतीय  हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा  निर्वात  निगम

 नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1974-75  के  कार्यकरण  की  सरकार

 समीक्षा  |

 भारतीय  हस्तशिल्प  हथकरघा  निर्यात  निगम

 नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1974-75  का  वार्षिक

 परीक्षित  लेने  तथा  उन  पर  नियंत्रक  ale  परीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 िन्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिये  एल०  टी
 ०

 संख्या
 10211/76]

 भारतीय  खनिज  तथा  खान  व्यापार  निगम  किसी  नई  दिल्ली

 || के  वर्ष  1974-75  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 भारतीय  खनिज  तथा  खान  व्यापार  निगम  नई  दिल्‍ली

 का  व्यै  1974-75  का  वार्षिक  लेखा परीक्षित  लेखें

 तथा  उन  पर  नियंत्रक  ale  सहालेबापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  एल०  टी०  संख्या
 10212/76]

 (2)
 चाय

 बोर्ड  के  वर्ष  1972-73  के  वार्षिक  प्रशासनिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 कीं  प्रति  || एक  प्रियाल  में  रखा  गया  ।  देखिए  सख्या

 एल  eo
 10213/76]
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 Messages  from  Rajya  Sabha  January  23,  1976

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag]

 (3)  काफ़ी  बोर्ड  के  वर्ष  1974-75  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक  प्रति  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  tao  do  संख्या  10214/76]

 (4)  निर्यात  प्रकार  नियंत्रण  तथा  1963  की  धारा  17

 की  उपधारा  (3)  के  अन्तत  निम्नलिखित  अ्धिसुचनाओ्ों  तथा  अंग्रेजी

 को  एक-एक  प्रति

 रिफ्रैक्टरी  get  का  निर्यात  संशोधन  1975  जो  दिनांक

 23  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र धि सूचना  संख्या  ato  तरा ०

 2739  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ्  1975,  जो परतदार  पटसन  उत्पाद  का  निर्यात

 दिनांक  20  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या

 । सां०  ग्रा ०  4068  में  प्रकाशित  हुए  थे

 घरेलू  रेफ़िजरेटरों  का  निर्यात  प्रकार  नियंत्रण  तथा  निरीक्षण )

 संशोधन  1975,  जो  दिनांक  6  1975  के  भारत  केਂ

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  श्री  5228  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 निर्यात  निरीक्षण  परिषद्‌  ग्रंशदान  भविष्य  निधि

 1975,  जो  दिनांक  20  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में

 श्रघिसूचना  सा०  सा  5344  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  म्रंशदान  भविष्य  निधि

 1975,  जो  दिनांक  27  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  सख्या  सां०  का  5421  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (3:)  तेल  रहित  चावल  भूसी  का  निर्यात  प्रकार  नियंत्रण  तथा  निरीक्षण )
 संशोधन  1976,  जो  दिनांक  10  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सां०  करा  157  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 में  रखे  गये  देखिये  एल०  ठी ०  संख्या  10215/76]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देशों  की  सूचना  देता

 1976  को  पास  किये  गये कि  राज्य  सभा  को  लोक  सभा  द्वारा  19

 gra  और  धन  स्वेच्छया  प्रकटन  1976  के  बारे  में  लोक  सभा  से  कोई

 सिफ़ारिश  नहीं  करनी  है  |
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 3
 1897  सभा

 का
 कार्य
 न गिराएगी

 कि  राज्य  सभा  22  1976 की  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  20

 1976  को  पास  किये  गये  तस्कर  कौर  विदेशी  मुद्रा  छलसाधक  समीकरण

 1976  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  है  ।

 कि  राज्य  सभा  ने  21
 1976  की  श्रुति  बैठक

 में  दिल्‍ली  भाटक

 नियंत्रण  1976  पास
 किया  हैं

 ।

 दिल्‍ली  भाटक  नियंत्रण  विधेयक

 DELHI  RENT  CONTROL  (AMENDMENT)  BILL

 महासचिव  दिल्‍ली  भाटक  नियंत्रण  1976  राज्य  सभा  द्वारा

 »  पास  किये  गये  रूप  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 1s9at  प्रतिवेदन

 श्री  एच०  एस०  मुखर्जी  मैं  डाक  र  तार  पर  लॉक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन

 मे ंदी  गई  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  का  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हूं  \

 सरकारी  भ्राइवासनों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  GOVERNMENT  ASSURANCES

 प्रतिवेदन

 श्री  बी०  कण  दासंचौधरी  :  में  सरकारी  आश्वासनों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हुं  |

 ae cee

 सभा का  काय

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  रघु  मैं  यह  घोषणा  करता

 हूं  कि
 27  1976

 से
 श्रारम्भ  ने  वाले  सप्ताह के  दौरान  सभा  में  निम्नलिखित  सरकारी

 कार्य  जायेगा

 (1)  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्कर  गतिविधि  निवारण  संशोधन  अध्यादेश

 1975  के  निरनुमोदन  सम्बन्धी  संकल्प  पर  चर्चा  शर  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा

 तस्कर  गतिविधि  निवारण
 )  1976  पर  विचार  तथा  पास

 |

 (2)  वर्ष  1975-76  के  लिए  a  aril  की

 अनुदुरक लट". ककककानिर
 सींगों  श्र  वर्ष

 ् 1975-76  के  लिए अ  प्  की  अनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा
 तथा  सतदान
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 Supplementary  Demands  for  Grants  (Nagaland)  Magha  3,  1897  (Saka)

 a ead

 श्री  कृ०

 (3)  असाम  सिलिमैनाइट  लिमिटेड  संयंत्र  का  अरजन  तथा

 1976  पर  विचार  तथा  पास  करना  ।

 (4)  arr  की  कार्य  सूची  से  न  निपटाये  गये  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  चर्चा  ।

 (5)  अध्यादेशों  के  प्रतिस्थापन  हेतु  निम्नलिखित  विधेयकों  फर  विचार  तथा  पास  करना

 तथा  उनके  निरनुमोदन  के  लिए  सांविधिक  संकल्पों  पर  चर्चा  :

 (i)  प्रेस  परिषद्‌  1976

 (11)  संसदीय  कार्यवाहियां  1976 ह

 (iii)  श्राक्षेपगीयਂ  सामग्री  प्रकाशन  निवारण  1976

 (iv)  दिल्ली  भाटक  नियंत्रण  1976,  राज्य  सभा

 पास  fey  गये  रूप  में

 (v)  बोनस  संदाय  1976,  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये

 गये  रूप  में  ।

 (6)  निम्नलिखित  पर  विचार  तथा  पास  करना

 (i)  नगरीय  भूमि
 सीसा  तथा  1976

 (ii)  मोटर यान  1976,  राज्य  सभा  रा  पास  किये  गये

 रूप  में  |

 ee

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 आवास  तथा  संसदीय  ard  मंत्री  go  रघु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं
 :

 ag  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  निवेदन  जो  22  1976  को

 सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  जो  22  1976  को

 सभा  में
 प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  द

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 The  motion  was  adopted

 झ्रनुदानों  को  wages  माँगें  1975-76

 SUPPLEMENTARY
 DEMANDS  FOR  GRANTS  (NAGALAND),  1975-76

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार
 :  मैं  वर्ष

 1975-76
 के  लिए  नागालैंड  राज्य  की  अनुदानों  की  ग्रनुपुरक  मांगों  का  एक  विवरण  प्रस्तुत  करता
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 23,  जनवरी  1976  भारतीय  रेल  विधेयक

 अनुदानों  को  अनुपूरक  माँगें
 ),

 1975-76

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (PONDICHERRY)

 1975-76

 राजस्व  शर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :  मैं  वर्ष

 1975-76  की  पांडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  भ्र तु दानों  की  अ्रनुपुरक  मांगों  का  एक  विवरण  प्रस्तुत

 करता हूं  |
 —— wee  oe

 प्रेस  परिषद  विधेयक

 PRESS  COUNCIL  (REPEAL)  BILL

 सुचना  कौर  प्रसारण  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  प्रेस

 परिषद  1965  का  निरसन  ब्यौरा  उससे  सम्बन्धित  कतिपय  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 प्रेस  परिषद्‌  1965  का  निरसन  कौर  उससे  सम्बन्धित  कतिपय  विषयों

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  झ्र नुम ति  दी  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 प्रेस  परिषद  अध्यादेश  के  बारे  में  विवरण

 STATEMENT  RE.  PRESS  COUNCIL  (REPEAL)  ORDINANCE

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  मैं  प्रेस  परिषद्‌  1975  द्वारा  तुरन्त  विधान

 बनायें  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं हु  |

 ee

 भारतीय  रेल  विधेयक

 INDIAN  RAILWAYS  (AMENDMENT)  BILL

 रेल  मंत्री  कमलापति  :  मैं  प्रस्ताव  करता हु

 भारतीय  रेल  1890  का  भ्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य

 सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  विचार  किया  जाये  16.0

 विधेयक  राष्ट्रपति  द्वारा  25  1975  को  प्रख्यापित  भारतीय  रेल  )

 1975
 को  प्रतिस्थापित  करेगा  ।

 aa पों  Ne  is: अ्रनुभव  से  पता  चला  है  कि  कभी-कभी  कुछ  क्षेत्रों  में  माल  डि
 कजा  साना

 न  |  से  साल  तुरन्त  नहीं  उतारा
 जाता  कौर  माल  गोदामों  से  माल  तुरन्त

 नहीं  हट
 ए  ae  जाता

 ।  माल गोदामों में  ग्रसित  माल  पड़े  रह  जानें
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 के  कारण  माल  डिब्बों  को  are  में  रोकना  पड़ता  है  ।  इन  गोदामों  में  माल  पड़ा  रह  जाने  के  कारण

 है  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  माल  को  स्टेशनों  से  न  हटाने  या  धीमी  गति  से  हटाने  से  बाजार  में  उन

 वस्तु ग्न ों  की  कमी  भी  हो  जाती  है  ।

 दावा  न  किये  गयें  माल  को  निपटाने  की  सामान्य  प्रक्रिया  भारतीय  रेल  ऑ्रधिनियम  की  धारा

 56  के  साथ  पठित  धारा  55(2)  में  दी  गई  इन  धाराओं  में  दी  गई प्रक्रिया  के  अनुपालन में

 अ्रधिक  समय  लगता  है  कौर  उस  माल  की  नीलामी  करने  में  4  से  6  सप्ताह तक  लग  जाते  वर्तमान

 कानून  के  ग्रन्थित  प्रशासन  उस  साल  को  सार्वजनिक  नीलामी  के  wera  किसी  अन्य  ढंग  से  नहीं

 निपटाया  जा  सकता  ।

 ya  इस  विधेयक  से  केन्द्रीय  सरकार  को  वे  शक्तियां दी  जायेंगी  जिनके  अ्रन्तर्गत  केन्द्रीय

 सरकार  कुछ  रु  रनों  को  अ्रनुसूचित  करेगी  जहां  माल  तीब्र  गति  से  निपटाया  जा  सकता  है  ।  यदि

 वह  माल  एक  सप्ताह  के  प्रकार  न  हटाया  गया  तो  सरकार  उसका  निपटान कर  देगी  |  उचित  व्यापार

 के  हित  की  रक्षा  के  लिए  विश्लेषक  में  पर्याप्त
 सं

 रक्षण  प्रदान  किया  गया है
 ।  आवश्यक  वस्तुभ्रों  के

 सम्बन्ध  में  विशेष  उपबन्ध  किया  गया  ।  इस  समय  केवल  14  रोमनों  को  श्रतुसूचित  किया  गया

 विधेयक  रा  प्रदत्त  शक्तियों  का  उपयोग  tara  स्थिति  में  कपि  जायेगा  जब  कोई  व्यक्ति

 माल  डिब्बों  का  दुरुपयोग  गोदामों  के  रूप  में  करेगा  ।

 wea  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  :

 भारतीय  रेल  1890  का  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य

 सभा  पास  किये  गये  रूप  विचार  किया  जाये  ग

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  This  Billisastep  in  the  right  direction.  While
 upporting  the

 Bill,
 I  wart  to  draw  the  attention  of  the  Hon.  Minister  towards  certain  facts.

 It  has  been  provided  in  the  Billthat  ifa  trader  does  not  remove  his  goods  within  seven  days,
 the  goods  will  be  auctioned  on  a  certain  fixed  date  after  the  expiry  of  seven  days  pericd  ard  the
 owner  of  the  goods  will  be  entitled  to  receive  the  price  or  the  sale  procecds  of  such  gocds  after
 payment  of  charges  due  tothe  railways.  This  is  somewhat  leriert  provisior.  What  is  desi1able
 is  that  after  seven  days  the  trader  should  not  get  anything  ard  demurrage  should  be  charged
 from  him.  This  is  the  only  way  to  set  right  these  profiteers.

 In  regard  to  auction  it  should  be  ensured  that  the  work  is  entrusted  to  honest  officers.
 If  15  entrusted  to  corrupt  officers  then  the  purpose  of  the  Bill  will  rot  be  achieved.  As  per
 the  provisiors  of  this  Billthe  Officers  concerned  willirntimate  the  Certral  Goverr  mert,  represer.-
 tatives  of  the  State  Government  and  District  Magistrate  about  the  auction.  It  is  rot  under-
 stood  how  they  will  keep  coordination  among  themselves.  The  Hon.  Minister  should,  clarify
 the  position  in  this  regard,

 Some  provision  should  have  been  made  in  the  Billto  punish  the  owrer  if  he  does  not  turn  up
 to  remove  the  goods  so  that  he  does  rot  dare  to  irdul  ge  ir  such  anti-social  activities.

 This  Billis  quite  good  intentioned.  But  this  will  not  be  enough.  We  have  seen  in  the
 past  that  mere  good  intention  does  not  serve  the  purpose  ifthe  lawis  not  properly  implemented
 The  Railway  Minister  should  ensure  proper  implementation  of  this  law.  Otherwise  it  will  re-
 main  confined  tothe  statute  look  and  the  dishonest  traders  will  continue  to  fleece  the  pecple.

 Shri  Jagannath  Mishra  (Madhubari)  :  Isupport  this  Bill.  The  Railways  Act  was
 enacted  in  1890.  There  is  necessity  to  revicw  allthese  old  rulcs  ard  acts  arderact  fresh  ores
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 for  the  convenience  of  passengers,  common  people  and  government  officials.  Tt  would  faye
 been  better  ifthis  Billhad  been  brought  earlier  sothat  the  Railways  had  not  to  suffer  the  lossess
 that  they  had  suffered  so  far.

 Today  due  to  connivance  between  railway  employees  ard  traders,  the  latter  allow  their

 goods  lying  at  the  stations  and  do  not  take  delivery  thereof  resulting  in  piling  up  of  stock  at  sta~
 tions.  There  is  not  much  space  at  the  stations  and  Goverrment  also  do  not  have  adequate
 number  of  wagons.  Allthese  results  in  scarcity  of  goods  in  market  ard  rise  in  prices  of  commo-
 dities.

 If  any  goods  reach  late  at  the  destination  or  ifthe  trader  has  not  been  informedabout  the
 arrival  of  goods  then  who  will  be  held  responsible  ?  Justice  in  either  case  the  tra-
 der  should  not  be  penalised.  Not  only  that,  the  Railways  should  also  compersate  the
 trader  for  the  loss  suffered  by  him  due  to  late  arrival  of  goods.

 As_  regards  wagons,  earlier  there  were  25  workshops.
 down.  One  will  like  to  know  why  this  has  happened.

 But  row  their  number
 has  gore

 It  has  been  our  experience  that  howsoever  good  intentioned  a  Bill  might  be,  it  dces  not.
 serve  any  purpose  फ्  it  is  not  properly  implemented  .Therefore  it  is  recessary  to  ersure
 that  it  is  promptly  and  properly  implementd.  If  this  is  ensured  there  is  ro  reason  why  the
 Railways  should  suffer  any  loss.  Since  the  Railways  are  rational  property  it  is  our  sacred  duty
 to  see  that  these  are  run  properly.

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  (Gorakhpur)  :  Mr.  Speaker,  the  amendment
 brought  by  the  Railway  Minister  is  very  good.  ‘The  railways  have  bad  to  pay  demurrage  to:
 the  tune  of  crores  of  rupees  every  year  because  the  Traders  did  not  remove  their  goods
 in  order  to  create  scarcity  ard  fleece  the  pcople.  Therefore,  there  is  great  reed  for  such
 aN  amendment  and  the  Railway  Minister  has  done  a  sigralservice  to  the  country  by  bringing
 this  Bill  inthe  wake  of  emergency.

 The  Railway  Act  has  become  outmoded.  The  Railway  Minister  shouldthirk  in  terms  of
 revising  this  Act  thoroughly.  hope  he  would  brirg  necessary  amer  dment  for  this  purpose.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Kota)  :  1  support  this  Bill.  It  would  have  been  better  if  it
 had  been  brought  much  earlier  so  that  the  Railways  had  not  to  suffer  the  loss  that  they  have  been

 so.  far. doing

 It  is  not  urderstood  why  this  new  scheme  is  beirg  made  applicable  001४  to  14  statiors
 it  should  have  been  extended  to  all  big  stations  on  all  divisions  where  loading  utloadir  g of  goods  is  done.

 In  the  Bill,  it  is  not  clear  whether  the  seven  days  willbe  counted  from  the  day  the  wagop
 is  taken  to  the  siding  or  from  the  day  the  gocds  are  unloaded  ard  reach  the  good  shed.  ‘This
 should  be  ‘clarified  by  the  Minister.

 Itis  also  necessary  that  when  the  goods  arrive,  the  fact  should  be  notified  in  local  papers
 for  the  information  of  the  traders  mere  putting  up  a  notice  on  the  notice  board  of  the  slaticn
 is  not  enough.

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali)  :  The  railways  have  been  sufferin  g  big  losses  in  goods  transport
 ever  siDce  1974,  the  traders  prefer  to  ser  a  their  goods  through  t  rucks  because  tkeiz  service  is
 quick.  It  15  time  attention  is  paid  to  this.

 There  is  no  need  for  this  amendment.  There  is  already  provision  in  the
 to  achieve  this  object  ;  all  that  is  required  to  be  done  is  to  make  rules  for  that

 Railways  Act
 purpose.

 There  is  needto  replace  the  Railway  Act  by  a  new  Act  as  the  Railway  Act  has  be  come
 quite  outmoded.

 Shri  Mohammad  Ismail  (Barrackpur)  :  rise  to  support  this  Bill.  The  Rail  way  Act.
 was  framed  by  the  Britishers  who  had  left  the  countrylong  back  but  the  Act  h  asnot  been  changed
 so  far.  It  is  time  that  Act  is  thoroughly  revised.

 Every  year  the  railways  have  to  suffer  big  losses  due  to  pilferage  of  goods.  In  Dum
 Fe)

 Dum  area  there  15  a  place  called  Nawapara  where  pilfer  a.  ge  is  done  openly.  If  a  halt  station  is

 provided  there,  this  can  be  stopped.
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 [he  Bill  provides  that  the  goods  would  be  auctioned  after  seven  days.  W  1

 menting  this  the  Railways  should  bear  ही  mind  the  difficulties  of  the  people  engaged  in  sm
 11111  industries.  Very  often  the  goods  reach  the  place  but  the  railway  receipt  is  not  कटा

 and

 the  goods  are  auctioned  in  that  case  it  would  cause  hardship  to  the  small  people.
 ngs  should  be  borne  in  mind,

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur):  Sir,  the  Minister  deserves  to  be  congratulated  for
 -inging  this  Bill  which  would  stop  the  undesirable  activittes  of  the  traders.

 There  is  no  use  saying  that  the  period  of  Seven  days  is  insufficient.  Our  experier
 hat  if  the  traders  want  that  can  remove  their  goods  in  no  time  and  wherever  they  delay  15 ग

 done  intentionally  with  a  view  to  creating  Scarcity  and  earning  profit.

 The  Minister  should  ensure  that  this  law  is  properly  implemented.

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Kamlapati  Tripathi)  :  Sir,  this  Bill  has  lis

 urpose.  It  has  beet?  brought  in  pursuance  of  the  suggestion  made  by  the  Members  to
 he  undeSirable  activities  of  the  traders  who  do  not  unload  their  goods  and  use  the  wag

 This  type  of  misuse  of  wagons  results  in  congestion  of  various  places थि  arehouses.,

 कि  A  suggestion  is  made  for  thorough  revision  of  the  Indian  Railways  Act,  1890.  No  dc  yubt,
 that  Act  has  become  outdated  and  needs  amendment.  We  are  trying  todothat.  The  Dep

 ent  is  examining  how  this  old  Act  can  be  changed  so  as  to  be  able  to  Serve  in  the  new  «  n-
 But  this  work  will  take  a  long  time. St  ances.  This  is  why  we  have  brought  this  Bill  ०  do

 ही
 thing  which  is  urgently  needed.

 द
 द  Allthat  this  Bill  seeks  to  do  is  to  add  clauses  (b)  to  (e)  to  section  56  of  the  Act  and

 अ  se  clauses  lay  down  the  procedure  to  be  adopted  for  the  removal  of  goods  from  the  v
 ons

 sheds:
 Attention  is  drawn  to  certain  shortcomings  in  the  working  of  the  railways.  Government

 wo  1  pay  due  attention  to  it  and  see  how  those  shortcomifgs  can  be  removed.

 द  द
 * (1  the  present  this  Bill  has  been  made  applicable  only  to  14  Stations  where  ae  (1011  15

 1168  The  results  so  far  achieved  are  very  eNcouraging.  In  December,  25,000  wag  ग  S  were

 load  which  is  an  alltime  record  in  the  history  of  the  railways.  It  is  hoped  that  in  (  yurse  of
 time  th  ‘aud  played  by  the  traders  on  the  railway  would  be  completely  stopped

 महोदय

 शत  सह

 कि  भारतीय  रेल  1890  का  श्र  संशोधन  कर
 साले  विधेयक

 . राज्य सभा  द्वारा
 पास  किये  गये

 रूप  विचार  किया  जाये
 पी | क

 _
 ९६ ७: |  ea दी  ॥

 motion  was  adopted.
 mam a

 थ

 das i
 महोदय

 :  हम  aa  विधेयक  पर
 य

 चार  ares

 करते  हैं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  के  नाम  में  खण्ड  2  के
 शर  2  क्या

 वह  इन  संशोधनों
 को

 बेश  कर
 रहे

 हैं
 !

 ५ श्री  रामावतार  शास्त्री  :
 मैं  संशोधनों

 को
 पेश

 >

 afi  नयम सुत्र को  कें  गर दात
 wen  — So rerea  इसलिए  मैं  सभी

 खण्डों
 और

 के  लिए  प्रस्तुत
 करता ट्  |
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 पाता  ि  भ  विधेयक
 >

 प्रश्न यह  हूँ

 कि  खण्ड  2,  3,  1,
 सल नियमन

 सूत्र
 छल  मौर

 विधेयक  का
 पूरा  नाम  विधेयक  का

 am
 बनें  |.

 थ
 क

 cara  zara  हया

 The  motion  was  adopted

 = खण्ड  2,  3,  1  लागा  नियमन  सुत्र  और  विधेयक  का  पुरा  ne  विधेयक में  जोड़े  गये  ।

 ऊ  ह  the  Enacting  Formula  an  e  title  were  added  to  the  Bill Clauses

 i

 2.0  नापती  त्रिपाठी  मैं  प्रस्ताव  ब

 क
 विधेयक  पास  किया

 जाये
 व

 श्रेय  वय  प्रश्न  यह  @

 fi  द नक  थ  ese

 प्रीत  ea
 हया

 क
 The  motion  was  ad

 a

 तत्पश्चात  लोक
 सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  मध्याह्न  ष्  2  बजे तक  के  लिये

 स्थगित  हुई

 The  LOK  sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen of  the  Clock

 be Bae ww WH Wal  मध्याह्न  भोजन  के  बाद  मध्याह्न  2  बजकर  3  मिनट  पर  पुनः सम बेत

 जुई ।

 clock.
 The  Lok

 Sabha  rea
 reassembled  after  lunch  atthree  minutes  past  fourteen  of  the

 महोदय  पीठासीन  ga  क

 r.  Deputy  Speaker  in  the  Ch:
 ir]

 a
 बाधित  श्रम  पद्धति  विधेयक

 Bonded  Labour  System  (Abolition)  Bill

 .

 (|
 बाधित  श्रम  पद्धति  प्राइवट

 भी
 हमारे

 mara  में  विद्यमान att  रखना

 ही
 यह  न  का  प्रतीक  है  देश  का

 यह  नैतिक  क
 कंठ  ह  कि  इस  पद्धति  को

 समाप्त  किया  के  बंधनों
 के

 रहते  हुए  आजादी

 निर  धंक  है
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 आधिक  कार्यक्रम  में  बन्धित  श्रम  पद्धति  के  तुरन्त  उत्सादन  की  शभ्रावश्यकता  पर

 बल  देते  हुए  प्रधान  मंत्री  ने  उन  लोगों  की  श्राकांक्षाश्रों
 को

 सामने  रखा  है  जो  हमेशा
 से  उपेक्षित

 रहे  हैं  ।

 इस  पद्धति  की  मुख्य  बातें  सभी  को  ज्ञात  हैं  ।  एक  गरीब  किसान  या  खेतिहर  मजदूर  थोड़ा

 सा  ऋण  लेता  क्योंकि  उसे  ऊंची  दर  पर  ब्याज  देना  पड़ता  है  इसलिए  वह  ऋण  की  राशि

 को  चुका  नहीं  सकता  कौर  वह  राशि  शीघ्र  ही  बड़ी बन  जाती  इस  तरह  उस  की  कई  पीढ़ियाँ

 निरन्तर  साहुकार  की  दास  बन  जाती  हैं  ।  इस  तरह  यह  पद्धति  सूदखोरी  तथा  सामन्तशाही  द्वारा

 शोषण  पर  mata  जो  कि  जीवन  पर्यन्त  चलती  रहती  बन्धित  श्रमिक का  अरपना  कुछ

 नहीं  होता |  वह  सामन्तशाहीਂ की  सम्पत्ति बन  कर  रह  जाता  है  ।  इस  पद्धति के  ह. अ्रन्तगत

 साहुकार  श्रमिक  पर
 न

 केवल  अधिकार  ही  कर  लेता  अपितु  उसे  मानवीय  गुण  से  भी  वंचित

 कर  देता है

 सभा  को  ज्ञात  हूँ  कि  सामन्तशाही  ने  उपनिवेशवाद  के  साथ  मिलकर  देश  के  विभिन्न

 भागों  में  इस  प्रकार  के  शोषण  को  जन्म  दिया  ।  उपनिवेशवादी  भ्र पने  देश  में  स्वदेशी  बाजार  के

 विकास  को  रोकने  में  रुचि  रखते  थे  ।  उन्होंने  उस  देश  में  सामन्तवादी  श्रमिक  व्यवस्था कर

 बनाये  रखने में  सहायता  दी  प्रौर  उसे  उकसाया  |  इस  व्यवस्था  का  एक  ज्वलन्त  उदाहरण

 afar  श्रम  पद्धति है

 राष्ट्रपति  ने  24  1975  को  अध्यादेश  जारी  कर  इस  पद्धति  को  समाप्त  किया

 श्राध्यादेश  में  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  बंघित  श्रमिकों  द्वारा  लिया  गया  ऋण  समाप्त  समझा

 इस  पद्धति  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  जो  क्रियाकलाप  किया  जाये  या  इस  पद्धति  को  जारी  रखे  वह

 इस  के  श्रन्तगंत  दण्डनीय  अपराध  होगा  |

 इस  अध्यादेश  में  यह  भी  उपबन्ध  है  कि  जिला  कौर  सब-डिवीजनल  स्तरों  पर  सतकंता

 समितियाँ  बनाई  जायेंगी  जिनमें  विकास  परियोजनाओं  में  काय  करने  वाले  अधिकारी  कौर  ग्रामीण

 विकास  काय  करने  वाले  गैर-सरकारी  व्यक्ति  सदस्य  बनाये  जायेंगे  ।  यह  सतकंता  सरकारी

 तंत्र  सलाह  देंगी  मौर  बाधित  श्रमिकों  को  ऋण  देने  कीਂ  उचित  व्यवस्था  तथा  अन्य  उत्पादन

 सम्बन्धी  उपादान  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  उचित  तैयार  करेंगी  ।

 राज्य  सरकारों को  यह  पहले हीਂ  बता  दिया  गया  है  कि  बाधित  श्रम  उत्सादन  का  कार्य  केवल

 कानून  बनाने
 में  ही  नहीं  रहना  चाहिए  ।  यह  जटिल  प्रशासनिक  समस्या  कौर  सरकार  विकास

 राष्ट्रीयकृत  ग्रामीण  बैंक  तथा  ग्रामीण  क्षेत्र  में  कार्य  करने  वाले  समाज  सुधारक
 aaa  प्रयासों से  इस  समस्या  का  हल  निकाल  सकते हैं

 राज्य  सरकारों से  भी  कहा  गया  हे  कि  स्वतंत्र हए  बाधित  श्रमिकों  को  स्वतन्त्र  व्यवसाय

 श्रूपना ने  के  लिए  उन्हें  भ्रपेक्षित  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  दें  ।  यदि  भूमि  उपलब्ध  न  हों  तो  इन  श्रमिकों

 को  मधुमक्खी  हस्तकला  बुनाई  अथवा  रेशम  उत्पादन  के  लिए  झ्रावश्यंक  उपादान

 fea  जायें  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  प्रस्ताव  करता

 ef  जनता  के
 वर्गों

 का  श्रमिक  कौर  शारीरिक  शोषण  निवारित  करने  at  दृष्टि
 से  बाधित  श्रम  पद्धति  के  उत्सादन

 का
 कौर  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  आनुषंगिक
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 3  1897  )  बाधित  श्रम  पति  विधेयक
 '

 उपबन्ध  क विषयों  का  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये

 गये  रूप  विचार  किया  जाये  ै

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 सकी  जनता  के  दुबई  वर्गों  का  afar  site  शारीरिक  शोषण  निवारित  करने  की  दृष्टि

 से  बंघित  श्रम  पद्धति  के  उत्सादन  का  कौर  उससे  सम्बन्धित  या  उसके

 षंगिक  विषयों का  उपबन्ध  करने  वाल  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास

 किये  गये  रूप  विचार  किया  जाये  y’

 श्री  बीरेन  दत्त  :  यह  बात  श्रश्चयंजनक है  कि  देश  में  बन्धक  मजदूरी

 को  चलने  जबकि  1950  में  संविधान  द्वारा  इस  पर  प्रतिबंध  गया

 था ।  यदि  सरकार  ने  संविधान के  उपबन्ध ं
 के  श्रतुसार  ग्रामीण  मज़दूरों  का  मानवीय  ढंग

 से  शोषण  करने  वाले  साहूकारों के  विरुद्ध  कार्यवाही की  होती  तो  ऐसे  विधेयक  पर  यहां  चर्चा

 करने  की  आवश्यकता  ही  न  पड़ती  ।

 यह  बंधक  मज़दूरी  की  प्रथा  इस  कारण  भी  जारी  रही  कि  सरकार  जमींदारों  और

 श्रमिकों  को
 प्रोत्साहन

 देतीਂ  रही  है  ।

 अ्रतुसूुचित  जाति  तथा  अनुसूचित  श्रादिमजाति  आयुक्त ने  इस  प्रथा  के  प्रचलन  के  बारे  में

 कम से  कम  20  प्रतिवेदन  जारी  किये  हैं  ।  प्रतिवेदन  में  कुछ  व्यक्तियों  की  चर्चा  की  गई  है  ।  इन

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  से  सरकार  को  किसने  रोका  है  ?

 बंधक  मज़दूरों  की  प्रथा  भारत  में  सदियों  पुरानी ह  ।  यह  ग्रामीण  ढांचे से  बंधी  है  द्रोह

 ज़ब तक  उस  ढांचे  को  नहीं  बदला  जाता  हम  इस  प्रथा  को  समाप्त  नहीं  कर  सकत े।

 इस  विधेयक  में  कोई  वित्तीय  ज्ञापन  नहीं  है  ।  केद्रीय  सरकार  इस  अधिनियम  को

 क्रियान्वित  करने  की  कोई  ज़िम्मेदारी  नहीं  लेंगी  ।  अतः  यह  विधेयक  बंधक  मज़दूरों  को  मुक्ति

 की  अपेक्षा  सत्तारूढ़  दल
 के  पक्ष  में

 प्रचार  अ्रधिक कर रहा
 कर

 रहा
 है

 ।

 थ्री  चिन्तामणि  :
 यह  विधेयक  स्वागत  योग्य है

 ।

 कार्यक्रम  में  इस  बात  का  उल्लेख  भी  है  कि  सामन्तशाही  समाज  को  प्रजातांत्रिक  तथा

 उपायों  द्वारा  सामंत शाह  शोषण  से  मुक्त  समाज  में  परिवर्तित किया  जाये  ।

 श्रमिकों  ने  महाजनों से  ऋण  लिये  हैं भ्र ौर  अपनी  भूमि  रखी हैं
 ।

 यह  मज़दूर  उनके  लिए  काम  भी  कर  रहे
 हैं  पर

 उन्हें  बंधक  मज़दूरो ंमें  शामिल नहीं
 गया

 मंत्रो  महोदय को  बताना  चाहिए कि  इन
 लोगों

 को  कैसे  बंधक  मज़दूरों  में  शामिल  किया  जाये  ।

 सभी  वाणिज्यिक  atc  ग्रामीण  बैंकों  तथा  सभी  सहकारी  कौर  वित्तीय  संस्थानों  की

 गतिविधियों  में  समन्वय  लाये  बिना  बंधक  मज़दूरों  को  हम  आवश्यक  वित्तीय  सहायता

 आदि  देने  में  समय  नहीं  होंगे  ।

 सरकार  को  शीघ्र  ही  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  चाहिए  जहां  के  बंधक  मज़दूरों  को  वह

 मुक्त  करना  चाहती  है  ।  शीघ्र  ही  वित्तीय  संस्थानों  की  भी  स्थापना  करनी  चाहिए  ताकि

 श्रमिकों  को  जल्दी  ही  उनसे  ऋण  प्राप्त  हो  सके  |
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 चिन्तामणि

 सतकंता  समितियों  को  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  यद  श्रवश्यक है है  कि  इन  समितियों  में

 इस  क्षत्र के  संसद  सदस्य  अथवा  राज्य  की  विधान  सभा के  पंचायत  अध्यक्ष  अर  पंचायत

 सदस्यों  को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 *श्री  uno  कता मुतु  )
 :  मैं  सी०  पी०  भाई  तथा  अपनी  श्र  से  इस  विधेयक

 का  स्वागत  करता हूं  ।  इस  विधेयक  को  बहुत  पहले  पेश  किया  जाना  चाहिए  था  ।  बन्धक

 मजदूर  न  केवल  दास हैं  बल्कि  उनके  साथ  जानवरों  से  भी  बुरा  व्यवहार  किया  जाता है  ।  इस

 विधेयक  का  उद्देश्य  शताब्दियों  से  दासों  जैसा  जीवन  व्यतीत  करने  वाले  इन  लोगों  को  इस  प्रथा

 से  मुक्त  करना  है  ताकि  वे  भी  स्वतन्त्रता  महसूस कर  सकें  ।.

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  यह  एक  ग्रीवा  विधान  है  फिर  भी  इसमें  कुछ  त्रुटियां  हैं

 जो  इस  विधेयक के  उपबन्धों के  कार्यान्वयन में  बाधक  बन  सकती  22  राज्य  सरकारों  तथा

 राज्य  क्षेत्रों  ने घोषणा  की  हूँ  कि  उनके  राज्य  में  कोई  बंधक  मज़दूर  प्रथा  नहीं  यह

 बंधक  मज़दूर  प्रथा  स्वीकार  करने  का  अप्रत्यक्ष  तरीका  ही  नहीं  बल्कि  प्रधान  मंत्री  के  20

 सुन्नी  कार्यक्रम  के  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  को  कार्यान्वित  करने  से  इन्कार  करना
 यह  प्रथा

 विधेयक  में बिहार  तथा  wea  कई  क्षेत्रों  में  व्यापक  रूप  विद्यमान  हूँ  ।

 उल्लेखित  जबरदस्ती  श्रम  के  32  सिद्धान्तों  के  अतिरिक्त  देश  के  कोने-कोने  में  कई  अन्य

 प्रकार  की  प्रथा यें  भी  प्रचालित  हैं  ।  देश  में  विद्यमान  इस  तरह  की  सभी  प्रयासों  को  विधेयक

 में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 मुक्त  किये  गये  बंघित  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  विधेयक  में  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।

 इन  लोगों के  पुनर्वास के  लिए  संवैधानिक  उपबन्ध  होना  श्रम  मंत्री  ने  कहा  है

 कि  सरकारों  को  निदेश  दिये  जायेंगे  कौर  वे  राज्य  की  योजनाकारों  में  उनके  पुनर्वास  के

 कार्यक्रम  कों  भी  सम्मिलित  करेंगे  ale  राज्य  की  योजनायें  में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  उसी  प्रकार

 से  वित्तीय  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  इससे  उन  लोगों  के  पुनर्वास  की  समस्या  हल  नहीं  होगी  |

 केन्द्रीय  सरकार  को  उनके  पुनर्वास  की  जिम्मेदारी  खुद  लेनी  चाहिए  ।  विधेयक  में  इस  प्रयोजन

 के  लिए  विशेष  उपबन्ध  होना  चाहिए  ।

 इस  विधेयक  में  यह  प्रस्ताव  भी  किया  गया है  कि  सतर्कता  समितियों  की  स्थापना

 स्तर  कौर  तहसील  स्तर  पर  की  जायेगी  ।  जब  राज्य  सरकारों ने  पहले  से  इस  बात

 की  घोषणा कर  दी  है  कि  उनके  राज्य  में  बंधक  मजदूर  प्रथा  नहीं  है  तो  न  जाने वह  इस  विधेयक

 का  क्रियान्वयन  किस  प्रकार  करेंगी  |  केन्द्रीय  स्तर  पर  एक  सतर्कता  समिति  की  स्थापना  की  जाये

 तभी  केन्द्र  सरकार  इस  मामले  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  कुछ  कह  सकती है  ।  मैंने  कुछ  संशोधन  दिये

 ।  मंत्री  महोदय  से  मेरा  mata हं  कि  नहें  स्वीकार  करें  ।

 श्री  धरणीधर  दास  :  विधेयक  को  लाने  के  लिये  मैं  मंत्री  महोदय  को  बधाई

 देता  हूं
 ।

 जमींदार  तथा  जागीरदार  गांव  की  ग्रंथ  व्यवस्था  पर  अनेक  वर्षों
 से

 कब्जा  जमाये  बैठे  हैं  ।

 जमींदारों  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों में  दासता  को  जन्म  दिया  ये  बंधक  मजदूर  इनके  दास  मात्र  देह
 ह

 मिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 Tamil.
 Sam  narised  tratslated  version  based  on  Exglish  translation  of  the  speech  delivered  ia

 88



 23,  जनवरी  1976
 बाधित

 श्रम  पड़ती  विधेयक

 ना

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  बंधक  मज  दूर  प्रथा  को  समाप्त  करना  है  |  खे  तीव्र  श्रमिक  बंधक  श्रमिक

 खेतिहर  मज़दूर  की  प्रतिदिन  की  राय  बहुत कम  इस
 बंधक  श्रम  पद्धति  में  श्रमिक  विवशता

 का  तत्व  निहित  इस  पद्धति  की  जड़ें  कृषि  सम्बन्धी  of  व्यवस्था
 में  हैं  ।

 जब  तक  हम  इस  श्री

 व्यवस्था  को  नहीं  बदलते  इस  पद्धति  का  उन्मूलन  नहीं  होगा  ।

 बंधक  मज़दूर  के  पुनर्वास  का  भी  प्रावधान  किया  गया  है  लेकिन  एक  सामन्तशाही  श्री

 व्यवस्था  में  उनका  पुनर्वास  के  से  किया  जा  सकता  है  ।  प्रतिदिन  भूमिहीन  श्रमिकों  की  संख्या  बढती  जा

 है  लेकिन  उनकी  व्यक्ति  राय
 कम  होती  जा  रही  कृषि  सम्बन्धी  शरथ  व्यवस्था में

 क्रांतिकारी

 परिवर्तन  की  आवश्यकता  है  ।

 सकता  समिति  के  गठन  के  बारे  में  भी  व्यवस्था  गयी  है  ।  न्य भ्र केल  नौकरशाही  इसका

 क्रियान्वयन  नहीं  कर  सकती  |  खेतिहर  मजदूरों  कौर  श्राम  जनता  को  भी  निहित  स्वार्थों  का  सामना

 करना  होगा  |  संहिता  समिति  के  स्थान  पर  क्रियान्वयन  के  लिए  एक  समिति  होनी  चाहिए  जिसमें

 गर-सरकारी  संगठनों  को  भी  शामिल  किया  जाये  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Kota)  :  I  whole-heartedly  welcome  this  Bill.  This  measure:
 should  have  been  introduced  immediately  after  independence.  The  bonded  labetr  is  fctrd
 almost  in  ali  the  States.  But  how  can  this  system  be  abolished  ?  How  can  you  rehabilitate  a
 freed  bonded  labour?  There  is  94  per  cent  landless  labour  in  the  villages  and.  they  have  ro
 regular  means  of  subsistence  and  it  is  out  of  ecofemic  ccmpulsicn  thet  they  ave  10  cficr  their
 labour.  Provision  has  been  made  in  this  Bill  that  Committees  and  sub-ccmmittees  will  be
 constituted  which  willinclude  three  members  of  gcheduled  Castes  and  Scheduled  Trites.  The
 number  should  be  increased  from  three  to  five.

 It  skculd  be The  bonded  labour  will  get  Rs.  5/-  as  wage.  This  rate  is  too  inadequate.
 increased  to  Rs.  7  or  8.  Adequate  steps  should  8150  be  taken  to  obtain  emplcymert  fcr  them.
 so  that  they  could  maintain  themselves.

 Shri  Jagannath  Mishra  (Madhubani)  :  The  Government  deserve  all  the  praise  for:

 ~4  introducing  this  Bill  which  seeks  to  eliminate  exploitation  of  human  beings  by  humar  beings.
 While  we  talk  about  socialism,  we  have  to  eradicate  such  traditions  ard  we  have  to  setup  Tew
 conventions  which  granted  equal  rights  to  all  human  beir  gs,  This  Bill  propose  to  abolish  the
 system  of  bonded  labour  and  from  that  view  point,  this  Bill  is  really  a  progressive  legislaticr
 How  adequate  attention  has  to  be  paid  to  the  practical  difficulties  of  this  section  of  ccmmunity.
 Effective  steps  have  got  to  be  taken  for  procuring  adequate  meats  of  livelihood  to  these  people.
 Rural  Banks  should  advance  loans  to  them  liberally  so  asto  en

 able  them  to  carry  on  their  vecaticr  5,

 the  representatives  of  bonded  labour
 There  is  a  provision  in  the  Bill  for  setting  up  Vigilance  Committees  but  they  must  include

 fully.
 Then  only  this  measure  will  be  implemented  succeSs~-

 att  के०  माया तेवर
 )

 :
 द्रमुक  की  aa  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता

 मंत्री  महोदय  ने  अपने  भाषण  में  बताया  है  कि
 में  बंधक  मज़दूर  बिल्कुल  नहीं  यह

 एकतरफ़ा  जानकारी  जो  द्रमुक  सरकार  ने  दी  वास्तव  में  पूरे  तंजावुर  जिले  में  बंधक  मजदूर  प्रथा

 प्रचेलित  है  तथा  तिरुनेलवली ,
 तिरूचि  ate  चि लग पट  के  कुछ  भागों  में  भी  ag  विद्य  मात

 भारत  सरकार  इसके  लिये  एक  जांच  आयोग  की  नियुक्ति  तमिल  नाडु  सरकार  ने  गलत

 जानकारी  देकर  केन्द्र  को  गुमराह  किया  है  |

 बहुत  पहले  से  हम  सरकार  से  अनुरोध  करते  झ्  रहे  हैं  कि  भारत  सरकार  एक  afar  भारतीय

 कृषि  ग्रामीण
 ऋणग्रस्तता  निवारण  अधिनियम  बनाये  कौर  लागू  करे  ।  जब  तक  ग्रामीण  ऋण ग्र ता

 समाप्त  नहीं  इस  बुराई  को  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।  अतः  भारत सा  च्  भर  में  ग्रामीण
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 [at  eo  मा यात वर

 ग्रर्तता  को  समाप्त  करने  वाला  एक  विधेयक  लाया  जाये  |  इसके  अतिरिक्त  ग्रनुच्छेद  ग्रोवर  17  के

 अन्तगं त  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  ग़रीबी  सनौर  पिछड़ापन  समाप्त  किया  जाये  ।

 श्री  एस०  एस०  fagan  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं
 ।  बहुत  समय

 से  हमें  इसकी  प्रतीक्षा  थी  |  बंधुआ  श्रमिक  के  विषय  में  कई  बार  चर्चा  हुई  इस  बारे  में  सरकार  की

 यही  धारणा  थी  कि  इस  समस्या  का  समाधान  राज्य  सरकारों  को  करना  होगा  ।  राज्य  सरकारों  ने  इस

 विषय  पर  कानून  बनाए हैं
 ।  गुजरात  ने  1948  में  इस  पद्धति  का  उन्मूलन कर  राजस्थान ने  196

 1

 उड़ीसा ने  1966  केरल ने  19  में  इस  बारे  में  कानून  बनाए  ।  यह  प्रथा  कानून  के  भाव

 नहीं  चल  रही  थी  ।  जब  हमने  सुझाव  दिया  कि  केन्द्र  इस  कायें  को  श्रफ्ने  हाथ  ले  तो  हमारी  बात  को  सुना

 नहीं  गया  ।  भाग्यवश  जब  श्राप पत  स्थिति  के  दौरान  हमारी  प्रधान  मंत्री  ने  इसे  काफ़ी  गंभी  रता  से  लिया

 2  ह

 इस  विधेयक  में  कई  त्रुटियां  जिन्हें  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  इसके  क्रियान्वयन  का

 कार्यो  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया  जाए  तो  यह  समस्या  कभी  हल  नहीं  होगी  ।  केन्द्र  सरकार  को

 शस  अधिनियम  की  क्रियान्विति  की  जिम्मेदारी  अपने  ऊपर  लेनी  चाहिए  ।

 इन  बंधु पा  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  वारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।  उनके  पुनर्वास  के  लिए

 वित्तीय  व्यवस्था  नहीं  को  गई  मंत्री  महोदय  ने
 कहा  है  कि  इनका  पुनर्वास  करने  के  लिए  वर्तमान  योजना

 का  उपयोग  किया  जा  सकता  मेरे  विचार  में  यह  पर्याप्त  नहीं  हूँ  ।  मेरा  सुझाव है
 कि  भारत  सरकार

 को  एक  पुनरीक्षा  समिति  बना  कर  इसमें  मिलकर  कार्य  करना  चाहिए  ।

 अयुक्त  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कुछ  पद्धतियों  का  उल्लेख  किया  है  लेकिन  इन्हें  aga  श्रम  पद्धति

 की  सुची  में  शामिल  नहीं  किया  गया  यह  पत्तियां  भी  इस  विधेयक  में  शामिल  की  जानी  चाहिएं  |

 जब  तक  aaa  श्रमिकों  की  श्रमिक  दशा  में  सुधार  नहीं  होगा  तब  तक  इस  समस्या  का  कोई  हल  नहीं

 सरकार  को  इन  लोगों  की  ग्रामीण  दशा  सुधारने  के  लिए  विशेष  उपबंध  करने  चाहिएं  क्योंकि  इनमें

 जया पय a  प्रधिकांश  लोग  अनुसूचित  अनुसूचित  जगण  तियों  aar  पिछड़े  वर्गों  के  हैं  ।

 श्री  गिरधर  गो साँ गो  :
 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता हुं

 ।  gat  श्रम  पड़ती

 देश  के  कई  भागों  में  प्रभी  भी  व्याप्त  है  विशेषकर  झ्रादिवासी  समुदायों  में  तो  बहुत  प्रचलित  है  |  आदिवासी

 क्षेत्रों  में  प्रा दिवा सी  लोगों  का  बहुत  शोषण  किया  जाता  है  क्योंकि  ये  लोगं  बहुत  भोले  भाले  होते

 जब  कभी  सर्वेक्षण  किया  जाता  है  तो  यह  लोग  भाषा  की  समस्या के  का  रण  अपने  विचारों  को  भी

 प्रकट  नहीं  कर  पाते  ।  कई  बार  तो  भय  के  कारण
 भी  नहीं  बताते  कि  वह  जमींदार  या  साहूकार  के  यहां

 बंधु प्रा  श्रमिक  के  रूप  में  बेगार  करते  हैं  ।  यदि  योजना  बजट  में  कुछ  उपबंध  हो  जाएं  ate  यदि  हम  शोषकों

 के  विरुद्ध  गम्भीर  कौर  कठोर  कार्यवाही  करें  तो  हम  उनका  पुनर्वास  कर  सकते  हैं  ।  उनके  क्षेत्रों
 का

 विकास

 कर  सकते  हैं  लेकिन  ag  तब  तक  संग्रह  नहीं  है  जब  तक  कि  इन  शोषकों  को  पकड़ने  कौर  इन्हें  दण्ड  देने

 के  लिए  विशेष  नियम  नहीं  बन  जाते  ।  शोषकों  को  किसी न  किसी  तरह  पकड़ने  क॑  लिए  अलग  से  विधान

 बनाया  जाना  चाहिये  ।  हम  इस  संबंध  में  समितियां  अना  सकते  हैं  मौर  समितियां  विस्तार  में
 इसकी

 जांच  कर  सकती  हैं  लेकिन  समिति  के  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  पर  कोई  कार्यवाही  की  जाएगी  इस  बारे  में

 मुझे  तनिक  संदेह  है  क्योंकि  सरकार  ने  भ्र नू सूचित  जातियों  ate  श्र  सुचित  जनजातियों  के  लिये  आयोग
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 3  1897  )  बाधित  श्रम  पद्धति
 )  विधेयक a

 बनाए  तौर  विभिन्न  राज्यों  ने  विभिन्न  ग्रघिनियम  भी  पारित  क्या  ।  फ़िर  भी  यह  पद्धति  देश  के  विभिन्न

 भागों  में  प्रभी  तक  व्याप्त  है  ।

 मंत्री  महोदय  को  अ्रपने  मंत्रालय  के  काय  के  सम्बन्ध  में  कठोर  कार्यवाही  करनी  चाहिए  |  गृह

 तौर  वित्त  मंत्रालयों  से  सम्बन्धित  कार्य  उन  मंत्रालयों  में  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  सराहनीय  हें  कि  वर्षों

 पुरानी  बाधित  श्रम  पद्धति  इस  विधान  से  समाप्त  हो  जाएगी  लेकिन  हुम  यह  देखना  चाहिए  कि  इसका

 उन्मूलन  हो  जाए  |

 Shri  Nathu  Ram  Ahitwar  (Tikamgarh)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  welcome  this
 Bill  and  it  deserves  all  support.
 times.

 This  system  of  bonded  labour  is  in  practice  since  the  Aryan
 Later  00  it  was  adopted  by  Maharajs  and  money  lenders.  Harijans  were  kept  like

 Slaves.  A  provision  has  been  made  in  the  Bill  that  labourers  willnot  be  deprived  of  their  houses
 when  the  bonded  labour  is  abolished,  but  there  isno  provision  for  giving  lands  to  those  who  are
 landless.  Arrangements  have  to  be  made  to  obtain  employment  for  them  so  that  they  can
 maintain  themselves.  They  should  be  given  all  facilities  for  taking  to  agricultural  production.

 Laws  are  enacted  but  they  are  not  implemented  properly.  Adequate  attention  must  be
 paid  to  the  implementation  of  the  provisions  coNtained  in  this  Bill.  There  is  a  provision  for
 constituting  committees,  but  only  non-officials  should  be  appointed  as  their  chairmen.  These

 committees  should  have  powers  of  police  so  that  they  can  take  action  against  the  persons  ir  dulg-
 ing  in  excesses,  If  government  are  keen  on  helping  these  people  they  should  sce  that  Coopera-
 tive  Banks  advance  adequate  funds  to  each  labour  so  that  he  can  set  up  his  own  livelihood.

 Shri  Anadi  Charan  Das  (Jajpur):  Mr.  Speaker,  Sir,  this  Bill,  which  seeks  to  abolish  the
 system  of  bonded  labour,  is  a  very  progressive  legislation.  This  system  is  mainly  prevalent
 amongst  poor  Harijans  and  tribal  communities.  Like  slave  system  in  America  there  is  Gothi
 system  in  Orissa.  We  wanted  to  abolish  this  system.  Many  a  times  we  have  gone  to  jail  also
 for  it.  In  spite  of  the  Gothi  abolition  regulation  this  system  is  still  prevalent  there,

 The  Gothis  or  bonded  labour  when  he  is  set  free  should  be  issued  a  certificate  for  5  years
 in  order  to  certify  that  he  was  a  bonded  labour.  Government  should  start  a  compaign  to  set  free
 the  bonded  labour.
 rehabilitate  themselves.

 After  they  are  set  free  they  should  be  given  all  facilities  so  that  they  can
 Measures  should  also  be  taken  to  see  that  the  y  are  not  harassed  or

 exploited  by  money  lenders  or

 The  work  of  emancipating  bonded  labour  should  be  entrusted  to  a  parliamentary  organisa-
 tion  and  political  parties.  It  is  commendable  that  government  is  going  to  eMact  a  legislation
 that  will  ameliorate  their  condition,  but  they  should  pay  more

 attention
 to  its  implementation.

 Shri  M.  C,  Daga  (Pali):  Poverty  is  the  root  cause  of  all  evils.  Therefore  it  should
 be  eliminated  unless  this  is  done  all  our  efforts  to  uplift  our  weaker  and  vulnerable  sections  in
 our  village  willnot  succeed.  I  feel  that  too  maty  powers  have  been  vested  in  the  hards  of  dis-
 trict  magistrates
 workers.

 powers  should  also  be  delegated  to  block  development  officers
 and

 village  level

 Under  this  Bill  althou  gh  the  offence  of  keeping  bonded  labour  is  made  a  cognizible  offence
 it  has  been  made  bailable.  This  should  be  made  non-bailable.  I,  however,  feel  that  this  Bill
 will  merely  remain  in  the  statute  book  unless  earnest  and  vi
 it.

 gorous  efforts  are  made  to  impleme
 nt

 Shrimati  Sahotira  Bai  Rai  (Sagar)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  welcome  this  Bill.
 The  object  of  this  Bill  is  to  abolish  the  bonded  labour  system.  The  evil  of  bonded  labour  is
 still  very  much  there  in  the  villages.  Even  now  there  are  cases  when  poor  persons  and  land-
 less  labourers  are  forced  to  work  for  rich  farmers  and  they  are  not  paid  their  due  wages.  Any
 protest  from  the  workers  community  is  strongly  resented  and  they  are  threatened  .

 Although  wages  have  been  fixed  for  various  types of  workers  in  the  rural  aréas,  but  the
 fact  remains  that  they  are  not  paid  their  legal  wages  because  in  many  cases  it  is  beyor'd  the  capa-
 city  of  landed  peasentry  to  pay  that  much  of  wages.  Since  there  are  ro  industries  in  the  area
 they  don’t  have  any

 alternative.

 The  condition  of  women  worker  is  particularly  deplorable.  Their  weges  are  To
 fixed  and  the  working  conditions  are  very.  miserable,  Goverrment  should  Icck  into
 and  allefforts  should  be  made  to  ameliorate  their  lot.
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 Constitution  (Amendment)  Bill  Magha  3,  1897  Saka)

 कुमार

 ara  मंत्री  रघुनाथ  उन  सब  सम्माननीय  सदस्यों  आभारी हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा

 में  भाग  लिया  are  बंधु  प्रा  श्रमिक  के  पुनर्वास  तथा  उनकी  मुक्ति  के  संबंध  में  अमूल्य  सुझाव  दिए

 बन्धु  जोकि  इस  विधेयक  के  परिणामस्वरूप  मुक्त  हो  की  पुनर्वास  समस्या

 के  सम्बन्ध में  सरकार  न  तो  संकोच  कर  रही  हैदर  न  ही  मौन  रहना  है  ।.  तथ्य यह  है  कि  इस

 समस्या  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  उपाय  करने  हैं  ।

 ee  es  काक  NS

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 22,  32  इत्यादि  का  संशोधन )

 उपाध्यक्ष  हम  विधेयक  पर  चर्चा  जारी  रखेंगे  ।

 धरिया  महोदय  पीठासीन

 (Mr.  Speaker  in  the  Chair]

 श्री  दिनेश  जोरदार  :  संविधान के  अनुच्छेद  संख्या  22  में  सरकार
 को  नागरिक  के

 मौलिक  अधिकारों  को  वापिस  लेने  अथवा  कम  करने  का  अधिकार है
 ।  भ्रनुच्छेद  संख्या  32  में

 रिक  को  कुछ  मौलिक  अधिकार  तथा  स्वतन्त्रता  दी  गई  है  ।  लेकिन  सरकार  ने  जब  यह  स्वच्छता भी

 छीन ली  संविधान  लागू  होने  से  पहलें  देश  में  जमींदारी  प्रथा  भूस्वाभित्व  |  सामन्तशाही

 पद्धति  के  उन्मूलन  की  लोकप्रिय  मांग  थी  कौर  स्वतन्त्रता  के  बाद  श्रमिकों  में  मिल

 मालिकों  are  पूंजीपतियों  के  विरुद्ध  लड़ने  का  नया  जोश  पाया  ।  परिणामस्वरूप  देश  में  कई  लोकप्रिय

 भ्रान्दोलन हुए  कौर  इस  संदर्भ  में  इन  आन्दोलनों के  नेताओं  के  विरुद्ध  नजरबन्दी  निवारण  कानूनों  का
 प्रयोग  किया  गया  ।  झ्र धि कतर  साम्यवादी  दल  कृषक  आन्दोलन  तथा  कामिक  संघ  आन्दोलनों  के

 नेता इस  नजरबन्दी  निवारण  कानून  के  शिकार  हुए  |

 राज्य  सरकारों  जो  कि  इस  लोकप्रिय  आन्दोलन  का  सामना  करने  में  असमर्थ  केन्द्र

 सरकार  को  इस  नजरबन्दी  निवारण  कान ून  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  कौर  इस  प्रकार  संविधान  में  यह

 भयावह  उपबन्ध  समाविष्ट  किया  गया  ।  सरकार  एक  तो  नागरिकों  को  मौलिक  अधिकार  प्रदान

 कर  रही  है  झ्र  दूसरी  श्र  भ्रनुच्छेद  22  के  द्वारा  उन  अधिकारों  को  वापिस  ले  रही  है  साथ  ही  राज्य

 सरकारों  को
 इस

 बारे
 में  कानून  बनाने  के  लिए  यह  शक्ति  भी  प्रदान  कर  रही है  कि  वह  किसी  भी  नागरिक

 को  तीन  महीने  तक  नज़र बन्द  रख  सकती है  बाद  में  इस  अवधि का  विस्तार  किया  जाता  रहा  ।  a

 रूढ़  दल
 को  नागरिकों के  मूल  अधिकारों  को  कम  करने की  शक्ति  प्राप्त है  ।

 सरकार  ने  कई  प्रतिपक्षी  दल  के  नेताओं  कौर  संसद  सदस्यों  को  नज़र बन्द  रखा  हुमा  इस

 उपबन्ध
 के

 श्रन्तंगंत  हजारों  नागरिकों
 को  जेल  में  डाला  गया  है  ।  हमा रा  यह  श्रतुभव है  कि

 नजरबन्दी

 म निवारण  कानूनों  का  प्रयोग  वास्तव  समाज  विरोधी  तत्वों  अथवा  ऐसे  वर्गों  जैसे  जमाखोरों  कौर

 चोर  बाजारियों  के  विरुद्ध  नहीं  किया  जा  रहा  बल्कि  राजनीतिक  दल  के  नेत्रों  के  प्रति  किया
 जा

 रहा

 देश की  सुरक्षा  के  नाम  पर  आपने  कई  राजनीतिक  नेतायों  को  नज़र बन्द  रखा  gar  है  विशेषकर

 92



 23  1976  संविधान

 विधेयक

 हमारे  दल  के  कई  लोगों  को  नज़र बन्द  रखा  हुभ्आा है  ।  जमाखोर  at  चोर  बाजारियों  जिनकों  असु का

 के  श्रन्तगत  गिरफ्तार  किया  गया  था  उन्हें  10--15 दिन  के  भीतर  रिहा  कर  दिया  गया  लेकिन

 हमारे  दल  के  कई  लोग  भ्र भी  भी  नज़र बन्द  इसीलिए मैं  इस  विधेयक  का  विशेष  कर  इस

 संशोधन  का  समान  करता  हूं  ।

 यद्यपि  कई  राज्यों  में  भूमि  वितरण  site  भूमि  सुधारों  सम्बन्धी  विधेयक  वर्ष  1953-54

 में  पास  कर  दिए  थे  तो  भी  1967  तक  इनका  क्रियान्वयन  नहीं  किया  गया  |  1967  के  बाद  जब

 कांश  राज्यों  में  कांग्रेस  ने  अ्रपनी  सत्ता  खो  दी  शर  प्रतिपक्षी  दल  सत्ता  में  आ  गया  तभी  भूमि  वितरण

 के  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  प्रौर  कुछ  कार्यवाही की  गई  |

 यद्यपि  सम्पत्ति  के  अधिकार  को  संविधान  में  मौलिक  अधिकारों  के  श्रन्तगंत  रखा  gare

 तथापि  हम  चाहते  हैं  कि  इस  अधिकार  को  संविधान  में  मौलिक  अधिकारों  के  penta  नहीं  रखा  जाना

 चाहिए  ।  हम  यह  चाहते  हैं  कि  कोई  ऐसा  उपबन्ध  होना  चाहिये  जिसके  द्वारा  भूमि  वितरण  सम्बन्धी

 मामलों  में  उच्चतम  उच्च  न्यायालय  अथवा  सिविल  न्यायालय  हस्तक्षेप  न  कर  सकें  ।  यही

 भ्रतुच्छेद  32  में  संशोधन  का  मुख्य  उद्देश्य हू
 ।

 भारतीय  संविधान  के  अझ्रतुच्छेद  311  में  सरकारी  अधिकारियों  को  उनकी  सेवा  की  गारन्टी

 दी  परन्तु  उसी  अनुच्छेद  के  परन्तुक  में  कहा  गया  हैं  कि  किसी  भी  प्रकार  कोई  जांच  किये  बिना

 अर  कोई  कारण  बताये  बिना  राज्यपाल  या  राष्ट्रपति  किसी  भी  समय  किसी  भीਂ  सरकारी  अधिकारी

 को  ग्र पत्ता  बचाव  करने  का  अवसर  दिये  बिना  नौकरी  से  निकाल  सकता  है  ।  इस  उपबन्ध  की  ars में

 सैकड़ों  सरकारी  शअ्रधिका  रियों  को  निकाला  जा  रहा  है  ।

 किसी  भी  सरकारी  अधिकारी को  बचाव  का  पूरा  भ्र वसर  दिये  बिना  नहीं  निकाला  जाना  चाहिये  ।

 ara  स्थिति  की  बराड़  में  हजारों  राज्य  कौर  केन्द्र  सरकार  के  करें  चारी  निकाल  बाहर  किये  गये

 यह  भ्रलोकतांब्रिक  ale  सिद्धान्तट्वीन  बात  है  ।  इसके  साथ  ही  यह  नागरिकों  के  मूल  ate  लोकतांत्रिक

 अधिकारों  का  हनन है  |  संविधान  का  यह  उपबन्ध  काला  उपबन्ध  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  ग्रनुच्छेद

 311  के  भ्रत्तर्गत  इन  उपबन्धों  का  लोप  किया  जाना  चाहिये  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हु

 श्री  चपलेन्दु  भट्टाचार्य  :  विपक्ष  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  दो  विरोधी  रुख  अरपना

 रहा  एक  मामले  में  ag  सर्वोच्च  न्यायालय  की
 '
 शक्ति  करना  चाहते  हैं  और  इसके  अतिरिक्त

 वें  चाहते हैं  कि  राष्ट्रपति  शर  किसी  सम्बद्ध  अधिकारी  को कुछ  कहने  का  अ्रधिकार  नहीं

 होना  चाहिये  ।

 प्रश्न  यह  है  कि  लोकतंत्र  श्र  विचारों  की  स्वतन्त्रता  के  हित  में  हमारे  अ्रघिकारों  की  किस

 सीमा  तक  सुरक्षा  की  जाये  ।  इन  म्रधिकारों  के  उपयोग  की  सीमा  जिम्मेदारी  के  साथ  निर्धारित  की

 जानी  चाहिये  ।  यदि  चरित्र  हनन  होता  प्रतिदिन  गड़बड़ी  मचाई  जाती  है  ग्रोवर  लोकतांत्रिक  पद्धति

 को  छिन्न-भिन्न  किया  जाता  हूं  तो  कुछ  अंकुश  लगाने  दवी  होंगे  ।

 श्री  ato  एम०  स्टीफन  पीठासीन  हुए
 |  Shri  C.  M.  Stephen  in  the  Chair  ]

 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  इस  कारण  करता  हूं  कि  यह  दुराश्यपूर्ण है
 तथाਂ  इससे  20  qat

 कार्यक्रम  के  लागू  होने  में  बाधा  पड़ेगी  ।
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 Contitution  (Amendment)  Bill  January  23,  1976

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  (Tikamgarh):  Sir,  I  rise  to  oppose  the  Bill.  The  a
 position  has  taken  a  dualstarid.  On  the  one  hand,  they  want  that  the  jurisdiction  of  the  courts
 should  be  curtailed  and  on  the  other  they  want  that  the  right  of  an  individual  should  be  upheld

 We  must  remember  that  Constitution  is  for  the  people  ard  rot  people  for  the  Constitution.
 Whenever  the  Constitution  proves  a  hurdle  in  the  way  of  implemertation  of  progressive  ard
 radical  policies  of  the  State,  it  has  got  to  be  amerded.

 What  has  been  our  experierce  with  the  courts  ?  All  redical  mcasvics  like  Bet  k  Nation-
 alisation  ard  Abolition  of  Privy  Purses  were  chellcngcdir  the  court.  Ardevery  sort  of  impedi-
 ment  was  put  in  the  way  ofimplementation  of  the  socialistic  policics.  I,  there  fore,  wart  that
 all  obstacles  legal  or  otherwise,  should  be  removed  expeditiously.

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बो०  पु  सय्यद  मोहम्मद )
 मैं  इस  विधेयक  के  प्रत्येक  खण्ड  का  विरोध  करता  हूं  ।

 भ्रनुच्छेद  22
 के  प्रस्तावित  संशोधन का  उद्देश्य  भ्रनुच्छेद  के  खण्ड  4;  5,  6  शौर  7  का  लोप

 करना है  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  यह  नागरिक  स्वतन्त्रता  ब्रोकर  लोकतंत्र  की  रक्षा  करने  हेतु  किया  जा  रहा

 परन्तु  इस  पर  विचार  करने  के  बाद  यदि  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  तो  इसके  विपरीत

 परिणाम  होंगे  |  अनुच्छेद  21  अ्रौर  22  एक  साथ  पठित हैं  ।  अनुच्छेद  21  में  नकारात्मक  रूप में  कहां

 गया  है  कि  कानून  द्वारा  स्थापित  प्रक्रिया  के  माध्यम  के  सिवाय  ara  किसी  ढंग  से  किसी  की  स्वतंत्रता

 नहीं  छीनी  जायेगी  |

 यदि  अनुच्छेद  22  के  खण्ड  1;  2,  3,  4  भ्र  5  को  एक  साथ  ध्यान  में  रखा  जाये  तो  हमें  पता

 चलेगा  कि  खण्ड  anit  5  का  उद्देश्य किसी  व्यक्ति  की  रक्षा  करना  है  यद्यपि  अनुच्छेद  21  के
 श्रन्तगंत

 प्राधिकारियों  को  किसी  व्यक्ति  को  वैध  कॉनन  के भ्रन्तगेत  नज़र बन्द  करने  का  अधिकार  प्राप्त  है  |

 अब  इस  संशोधन  का  जिसे  सरकार  स्वीकार  नहीं  कर  नागरिक  को  प्रदत्त  सुरक्षा

 को  वापस  लेना है  सरकार  इस  संशोधन  जो  संविधान  द्वारा  नागरिकों  को  प्रदत्त  स्वतन्त्रता

 तथा  सुरक्षा  से  वंचित  रखने  वाला  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  |

 अनुच्छेद  32  में  प्रस्तावित  संशोधन  का  सार  यह  है  कि  ऐसे  मामलों  में  जहां  किसी  भूमि

 विधान  के  कारण  भूमि  सरकार  के  अधिकार  में  हो  वहां  अनुच्छेद  32  के  भ्रन्तर्गत  कार्यपालिका  द्वारा

 जारी  किये  गयेਂ  आदेश  को  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  चुनौती  नहीं  दी  जा  ऐसा  area

 काश्तकार  के  पक्ष  में  भी  हो  सकता  है  शर  उसके  विरुद्ध  भी  ।  संशोधन  से  काश्तकार

 कार्यपालिका  की  दया  पर  निरभर हो  जायेंगे  ।  सरकार  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  |

 प्रतुच्छेद  311
 के  उपबन्धों  पर  जिनमें  संशोधन  किया  जाना  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा

 विचार  किया  गया  है  ae  उसे  वैध  करार  दिया  गया  है  ।  इन्हें  संशोधित  करने  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  ।  इन  परिस्थितियों में  प्रस्तावित  संशोधन  विशेषकर  अनुच्छेद  22  (5)  श्र  (6)  नागरिकों

 के  लिये  अनिष्टकारी  शर  श्रहितिकारी हैं  ।  माननीय  सदस्य  इस  विधेयक  को  वापस  ले  लें  ।

 श्री  दीनेन  veered  मंत्री  महोदय  ने  इस  बात  पर  प्रकाश  नहीं  डाला  कि

 नागरिकों  को  वैयक्तिक  स्वतन्त्रता  से  वंचित  क्यों
 किया  गया  हम  देश  के  दुश्मन  किसी

 विदेशी  के  लिये  कोई  राहत  नहीं  मांग  रहे  हैं  ।  हम  देश  के  नागरिकों  की  स्वतन्त्रता  को  बचाना  चाहते  हैं  |

 सरकार  गरीब  किसानों  शौर  कृषि  मजदूरों  कों  भूमि  दे  रही  है  i  हम  चाहते हैं  कि  इन्हें  सुरक्षा
 प्रदान  किया  जाये  ।  इस  आशय  के  संशोधन  को  भी  सरकार  ने  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।
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 1897  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  कुटुम्ब  पेंशन  निधि

 विधेयक--वापिस
 ले  लिया  गया

 लि  ी  ए  नानक  चाक

 विधेयक  पर  चर्चा  कल  तक  चलनी  चाहिये  ताकि  मुझे  यह  बताने  का  अवसर  मिल  सके  कि

 किस  प्रकार  इन  साधारण  लोगों  कौर  गरीब  किसानों  को  धोखा  दिया  जा  रहा  है  ware  को

 धान  में  सुरक्षा  प्रदान  को  जा  रही  है  ।

 श्री  के०  रघरमंया  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 संविधान  विधेयक  पर  आगे  वाद  यादातर गणप  स्थगित  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :
 प्रश्न  यह  हे

 विधेयक  पर  amt  वाद-विवाद  स्थगित  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted

 PS

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  कौर  कुटुम्ब  पेंशन  निधि  विधेयक

 1,  2  शादी  का

 EMPLOYEES  PROVIDENT  FUND  AND  FAMILY  PENSIONEFUND  (AMENDMENT)

 (Amendment  of  Sections  ग्  2,  etc.)

 श्री  पी०  एम०  मेहता  मैं  प्रस्ताव करता  हू

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  भ्र ौर  कुटुम्ब  पेशन  निधि  1952  का  कौर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पी

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  att  कुटुम्ब  पेंशन  निधि  1952 में  बहुत  सी

 खामियां  हैं  जिनके  कारण  देश  के  मजदूरों  में  भारी  aes  प्रौढ़  भ्रान्ति  व्याप्त है

 कर्मचारियों  att  कामिक  संघों  ने  कई  बार  मांग  की  है  कि  इसमें  परिवर्तन  किये

 जायें  ताकि  अघिनियम  का  उद्देश्य  पूरा  हो  att  परिवर्तनशील  सामाजिक  व्यवस्था  wit  नई

 संकल्पनाओं  के  अनुरूप  कर्मचारियों  की  झ्रावश्यकताझओं  की  पूरी  हो  सके  ॥

 नियोजकों  द्वारा  भविष्य  निधि  श्रमदान  का  भुगतान  न  किया  जाना  ara  दिन  की

 चर्चा  बन
 गई  हू  ate  वे  भविष्य  निधि  की  राशि  का  कायें  पूंजी  के  रूप  में  उपयोग  कर  रहे

 हैं  और  वे  उसपर  ब्याज  नहीं  देते  हैं
 ।

 इसलिए  इसका  भुगतान
 न

 करने  की  स्थिति  में
 विधेयक

 में
 कठोर  दण्डित  उपबन्ध  करने  का  प्रस्ताव  है  र  अध्यादेश  को  अधिकाधिक  कारगर

 ढंग
 से  क्रियान्वित  करने  के  लिए  जिम्मेदार  कार्मिक  संघों

 को
 शामिल  करने  का  प्रस्ताव  है

 |

 विधेयक  में  यह  भी  प्रस्ताव  दिया  गया  हूँ  कि  निश्चित  झ्र वधि  समाप्त  होने
 पर  कल

 देय  राशि  wit  उस  पर  ब्याज  की  राशि  ली  जायेगी  ।  इससे  कर्मचारियों को  afar  बचत

 करने  कौर  सरकारी  कॉब  में  भ्रमित  राशि  निवेश  के  लिए  उनमें  विश्वास  पैदा  होगा  और

 उन्हें  प्रॉत्साहन  मिलेगा  ।
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 जमा  न  कीं  गई  भविष्य  fafa  की  राशिਂ  का  अधिक  अंशदान  करने  और  उस  पर

 अधिक  ब्याज  लगाने  का  भी  सुझाव  दिया  गया  है  ।  यह  भी  व्यवस्था है  कि  20  वर्ष  की

 सेवा  के  बाद  इस  निधि  में  जमा
 की

 गई  कुल  राशि  का  भुगतान  किया  जाना  चाहिए  ।

 कर्मचारी  को  अपनी  पारिवारिक  कौर  सामाजिक  जिम्मेदारियां  पूरी  करने  के  लिए  यह  व्यवस्था

 उसके  लिए  अधिक  लाभदायक  रहेगी  ।  अंशदान की  ऊंची  दर  कौर  उस  पर  अधिक  ब्याज

 से  कर्मचारी  अधिक  बचत  करेगा  कौर  वह  स्वयं  भीਂ  प्रधिव  अंशदान  देगा  ।  इस  के  फलस्वरूप

 निश्चित  भ्र वधि  के  बाद  कुल  राशि  बढ़  जायेगी  |  इससे  कम  राय  वाले  कर्मचारियों  को

 भ्र पने  भविष्य  निधि  खाते  में  नियमित  रूप  से  अधिक  जमा  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिलें  गा ।

 इस  विधेयक  का  दूसरा  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  दस  या  अधिक  कर्मचारी  वाले

 प्रतिष्ठान  भीਂ  इस  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार  के  भ्रन्तगंत  ar  जायेंगे  |

 श्रमिकों  को  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  शामिल  करने  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  |

 इस  विधेयक  में  प्रस्ताव  है  कि  कार्मिक  संघ  के  अवैतनिक  कार्यालय  अधिकारियों  को  इस

 प्रीमियम  के  निरीक्षकों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जाये  ।  इससे  अधिनियम  के  कार्यकरण

 तथा  सम्पूर्ण  कार्य व्यवस्था  सचेत  पयंवीक्षा  होਂ  सकेगी  |  इससे  अधिकारियों  का  भ्रष्टाचार

 श्र  कदाचार  समाप्त  होगा  |

 बड़ौदा  की  प्रिय  लक्ष्मी  मिल  को  औद्योगिक  विकास  ate  विनियमन  अधिनियम  के

 भ्रस्तगंत  सरकारी  अधिकार  में  ले  लिया  जाना  चाहिये  ate  फिर  इस  मिल  को  गुजरात  राज्य

 सरकार  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिए  ।  भावनगर  वेजिटेबल  ore  प्रोडक्ट्स  नाम  का

 कारखाना बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  यह  एक  बड़ा  कारखाना है  ।  गुजरात  सरकार नें  इसे

 ि ग्रपन  अधिकार  में  लेने  का  सुझाव  दिया  है  ताकि  उसे  राज्य  सरकार  स्वंय  चला  सके  ।  लेकिन

 भारत  सरकार  द्वारा  कभी  तक  कोई  किये  वाही  नहीं  की  गई  है  ।

 हमारे  यहां  एक  प्रतिदिन  100  मीटरी  टन  कीਂ  क्षमता  वाला  एक  सॉल्वैंट  एक्स ट्रेक शन

 प्लान  है  ।  इसमें  लगभग  1000  कमंच्यरी  काम  करते  हैं  ।  इसे  श्री  हानि  तथा  अन्य  कई

 कारणों  से  बन्द  कर  दिया  गया  ।  गुजरात  सरकार  ने  इसे  हाथों  में  लेने  कौर  राज्य

 सरकार  को  इसे  सौंपने  का  सुझाव  दिया  परन्तु  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  इस  सम्बन्ध

 में  कुछ  नहीं  किया  है  ।

 इन  सब  बातों  का  उल्लेख  करने  का  अभिप्राय  यह  है  कि  इससे  कर्मचारियों  के  लिए

 समस्यायें  खड़ी  होती  हैं  ।  उनकी  जबरी  छुट्टी  की  जाती  है  ।  उन्हें  वेतन  नहीं  मिलता  कौर

 उन्हें  अपनी  भविष्य  निधि  की  देय  धनराशि  नहीं  मिल  रही  ह  ।  कर्मचारियों  के  लिए  इससे

 परेशानीਂ  खड़ीਂ  होती  है  कौर  यूनिटों  के  बन्द  जाने  से  वे  बेरोजगार  हो  जाते  हूँ  ।

 इसीਂ  प्रकार  श्राटोमॉबाइल  उद्योग  में  मन्दी  है  ।  जूट  मिलों  में  हजारों  मजदूरों  की

 जबरी  छुट्टी  की  गई  है  ।  यही  हालत  इंजीनियरंग  उद्योग  की  है  |  नेशनल  टेक्सटाइल

 कारपोरेशन  चलाये  जा  रहे  यूनिट  भी  संकटग्रस्त  हैं  ate  उनके  बन्द  होने  की  नौबत

 a
 गई  है  ।  यह  बहुत  गम्भीर बात
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 धि wee  ee

 इस  देश  के  लोगों  at  वास्तविक  आधिक  स्थिति  का  पता  नहीं  भलता  सभ

 व्यवस्था  सुधर  नहीं  रही  है  जेसा  कि  सरकार  दावा  करती  है  ।  इसके  विपरीत  ag  बिगड़ती

 जा  रही है  ।  ऐसी  हालत  में  सरकार  को  एक  प्रगतिशील  विधान  बनाना  चाहिये  ।  इन

 परिस्थितियों  में  बेहतर  सामाजिक  सुरक्षा  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।  यह  एक  सामाजिक

 सुरक्षा  सम्बन्धी  विधान  हैं  ।  मेरे  कुछ  सुझाव  हैं  जेसा  कि  भविष्य  निधि  की  दर  बढ़ाई

 ब्याज  की  दर  बढ़ाई  निर्धारित  अवधि  के  समाप्त  होने  पर  भविष्य  निधि  की  देय  राशि

 वापस  al  जाये  ate  ऐसा  करने  पर  बड़े  उपबन्ध  किये  जायें  ।  इन  सब  बातों को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मुझे  aver  हूँ  कि  सरकार  अधिनियम  में
 इस

 संशोधन  कों  स्वीकार  करेगी  |

 सभापति  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  कौर  कुटुम्ब  पेंशन  निधि  1952 का  झ्र ौर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।'

 Shri  R.  N.  Sharma  (Dhanbad)  :  This  Employees  Provident  Fund  and  Family  Pension
 Fund  Bill,  1974  has  been  brought  forward  with  a  laudable  objective.  It  willbe  better  if  Govern-
 ment  amends  the  Coal  Mines  Provident  Furd  Act  alongwith  this  Bill.  Goverr  ment  had  said
 earlier  that  they  proposed  to  bring  forward  a  Bill.  It  is  rot  krowr  what  will
 be  the  attitude  of  the  Government  to  the  Bill—that  is  now  under  ८0०71510€ 18170  but  it  re  quires
 to  be  made  more  comprehensive  so  as  to  incorporate  several  provisiors  of  other  Bills.

 It  can  be  noticed  that  the  amount  of  arrears  has  not  decreased  in  spite  of  the  penalty  pro-
 visions  made  in  1973.  Government  should  take  measures  to  remove  the  sickness  of  textile  mills
 and  realise  the  amounts  of  provident  furd  arrears  from  them,

 A  provision  has  been  made  in  this  Bill  that  the  rate  of  contribution  to  the  Provident  fuus will  be  increased  from  8
 vision  has  been  enforce  d.  This  provision  should  be  strictly  enforced.

 per  cent  to  10  per  cent.  But  it  is  not  known  how  far  the  penalty  pro_

 But  wh
 Thereisa  provision  in  the  Billthat  the  interest  will  be  paid  at  least  at  the  rate  of  9  per  cent.

 the  Compulsory  Deposit  Scheme?
 y  can  it  not  be  raised  (012  per  cent  which  is  the  rate  of  interest

 on
 Provident  Fund  urder

 The  qualifying  period  for
 reduced  to  five  years  after  w  hi

 which  employer’s  share  can  be  taken  is  too  lorg.  It  should  be

 such  provision  in  this  Bill.
 workers  will  be  entitled  to  employer’s  share.  There  is  no

 The  Bill  should  be  amended  to  make  this  provision.

 A  provision  should  also  be  made  in  this  Bill  that  officials  of  Workers’  Unions  can  inspect Provident  Fund  Accounts  with  the  same  authorit  y  as  is  enjoyed  by  Provident  Fund  Inspectors. They  should  also  be  vested  with  the  right  to  p  rosecute.

 The  provision  for
 on  defaulting  employers  e

 Prosecution  should  be  made  more  strirgert.  Fires  should  be  imposed

 should  be  strictly  enforce
 Wages  Act  should  also  be  applied  to  them  ard  the  penalty  provision

 Necessary,  bring  forth  a
 d.  The  Government  can  revise  the  draft  of  this  legislation  ara  if

 more  comprehensive  legislation  in  its  place

 Shri  Mohammad
 mober.
 Ismail  (Barrackpore)!  I  support  this  Bill  as  well  as  what  has

 been  said  by  the  hon,  Me  $  arguments  are  quite  sound.  In  spite  of  the  existirg  pro-
 visions  for  imposing  penalty  on  de  fa  ulting  employers,  the  position  has  remaired  the  same  ard
 itis  the  employer,  who  is  bene  fited  b  ४  previous  legslatior.  The  Providert  Fur  d  Commissior  ers
 do  not  take  stringent  action  against  defaultir  gemployers.  There  is  rot  a  sir  gle  irstarce  where
 it  can  be  shown  that  exe  mplary  punishmert  has  been  awarded.  Timely  ectior.  is  rot  teker  Ly
 the  Department.  Employers  often  misuse  workers’  morey  ard  declere  closures  or  Icckcuts
 inthe  end.  Work  ers  do  rot  get  their  morey  in  times  of  reed  due  to  feulty  piceecure.  There
 are  no  pro  er  arrargemerts  for  irspection  of  providert  furd  accourts.  Workers  sould  be
 paid  due  interest  on  their  deposits.
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 ह  ee

 No  provision  has  been  made  in  tihs  Bill  to  safeguard  the  morcy  of  wo1kers  in  the  caseo
 closure  or  lockouts.  Certificates  should  be  issued  to  those  factories  which  declare  lockout,so
 that  their  property  car.  be  sold  ard  arrears  realised  from  the  sale  proceeds.  A  provision  to  this
 effect  shou[d  be  included  in  the  Bill.

 There  is  a  good  deal  of  burglirg  in  the  matter  of  coal  mines  provident  fund.  A  comy
 prehensive  Billshould  be  brought  forward  with  a  vie  w  to  providir  g  for  an  integrated  machirer

 to  manage  the  proviaent  fund  accounts  of  workers.  Goverr.mert  should  ttage  effective  measu-
 res  to  see  that  workers’  money  is  safe  ard  that  they  get  their  morey  in  times  of  need  without
 any  difficulty.

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  मैं  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  द्वारा  पेश  किये

 गयें  विधेयक  का  सेन  करता  हूं  ।  मेरे  विचार  में  इस  देश  में  विश्व  के  कई  अन्य  देशों

 में  श्र  मित्रों  के  साथ  सरकारी  कौर  जनता  के  स्तर  पर  सही  व्यवहार  नहीं  किया  गया  है
 ।

 ga  समय  at  गया  है  कि  देश  मे  wee  औद्योगिक  सम्बन्धों  प्रौर  भ्रच्छे  औद्योगिक  atta

 के  विभिन्न  पतलूनों  के  बारे  में  एक  व्यापक  विधान  में  पेश  किया  जाये  ।  मंत्री  महोदय

 बारबार हमें  वचन  देते  wa  कि  इस  आशय  का  एक  विधेयक  पेश  किया  जाने  वाला

 है पर  न  जाने  कब  यह  व्यापक
 विधान  सदन  के  समक्ष  लाया  जायेगा  |

 इस  विधेयक  पर  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  वाले  ya  वक्ताओं  ने  बताया  है  कि  किस

 प्रकार  नियोजक  लोग  कर्मचारियों  के  शिक्षा  सनौर  पिछड़ेपन  का  लाभ  उठाते  रहे

 न  तो  राज्य  सरकारों  ने  कौर  न  ही  केन्द्र  सरकार
 हैं  ।  यह  बड़े  दुःख  को  बात  है  कि

 ने  इन  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  कर्मचारियों  तथा  मजदूरों  के  साथ  न्याय  करने  की

 दृष्टि  से  मामले  पर  शीघ्र  कौर  वास्तविक  रूप  से  विचार  किया  है  ।  सरकार  का  रखे

 कभी  भी  कर्मचारियों  की  अपेक्षा  नियोजकों  के  पक्ष  में  है  ।

 नियोजकों  द्वारा  बड़ा  कदाचार  किया  जा  रहा  है  ।  उनके  पास  न  ट्रेवल  कर्मचारियों

 की  भविष्य  निधि  की  राशि  ही  इक्ट्ठी  हो  रही  है  शभ्रपितु  वह  राशि  कर्मचारियों  को  दी  भी

 नहीं  जा  रही  ।  इससे  पहलें  कि  कर्मचारी  शीरानी  यह  राशि  प्राप्त  कर  सके  नियोजकों  द्वारा

 लाये कारखाने  कौर  औद्योगिक  यूनिट  बन्द  कर  दिये  जाते  हैं  ate  इस  दौरान  नियोजक

 कर्मचारियों  के  आदान  को  हजम  कर  जाते  हैं  ।

 भविष्य  निधि-श्रमायुक्त  के  कार्यालय  का  कार्यकरण  सन्तोषजनक  नहीं  है  ।  wrath  रथों

 का  पैसा  जमा  है  लेकिन  उन्हें  अपनी  इस  उचित  बचत  की  राशि  आवश्यकता  के  समय  नहीं

 दी  जाती  mata  यदि  ag  अपने  परिवार  के  सदस्यों  की  स्वास्थ्य  या  चिकित्सा  हेतु

 भविष्य  निधि  की  राशि  में  से  पैसा  लेना  चाहता  है  तो  उसे  नियोजकों  अथवा  भविष्य  निधि

 अयुक्तता  के  बहां  से  पेसा  नहीं  मिलता
 |

 केन्द्र  सरकार  को  ऐसे  औद्योगिक  जैसा  कि  भावनगर  वेजिटेबल  भावनगर

 ax  कपड़ा  मिलों  star  कि  प्रिय  लक्ष्मी  मिल  को  अधिकार  में  लैकर  गुजरात

 सरकार  को  दे  देना  चाहिये  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  गुजरात  सरकार  ने  पहले  ही  केन्द्र

 सरकार  को  बताया  है  कि  वह  इनकी  जिम्मेदारी  लेने  को  तैयार  है  ।

 नियोजकों  wit  कमंचारियों  के  बीच  च्  भावना  बढ़ने  देने  की  बजाय  सरकार  को

 इस  सम्बन्ध  में  आगे  बढ़कर  शीघ्र  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  श्राशा  है  कि  श्रम  मंत्री  इस
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 3  1897  )
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  कुटुम्ब  पैशन  निधि

 विधेयक--वापिस  लेलिया

 मामले  में  व्यावहारिक  तथा  सही  दृष्टिकोण  अपनायेंगे  ate  तीव्रता  से  कार्यवाही  करेंगे  ताकि

 ऐसा  विधान  पेश  करने  में  सरकारी  सदस्यों  की  am  से  पहल  किप  जाने  के  बजाये

 सरकार  की  कौर  से  पहल  हो  ।

 डा०  सेन  (  :  मैं  श्री  मेहता  द्वारा  प्रस्तावित  इस  संशोधन  विधेयक

 का  सेन  करता  हूं  ।  उन्होंने  विधेयक  में  पूर्वे  अ्रधिनियम  लुंगियों  को  दूर  करने  कौर

 इसका  क्षेत्राधिकार  बढ़ाने  का  प्रयास  किया  है  ताकि  यह  अधिनियम  कौर  अधिक  सशक्त

 बन  सके

 यदि  इस  अधिनियम  का  क्षेत्राधिकार  बढ़ाकर  20  कर्मचारियों  वाले  संस्थानों  के

 बजाये  10  कर्मचारियों  वाले  संस्थानों  पर  इसे  लागू  किया  जाता  है  तो  छोटी  बचत  का  प्रयोजन

 कुछ  हद  तक  हल  हो  जायेगा  ।  दूसरे  यदि  कर्मचारी
 की

 कुल  परिलब्धियों  को  अंशदान  के

 लिये  लें  लिया  जाये  तो  भी  छोटी  बचत  में  वृद्धि  होगी  ।  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की

 रिपोर्ट  में  हमने  देखा  है  कि  भविष्य  निधि  की  राशि  को  प्रकार  छोटी  बचतों

 के  गंग  केरूप में  समझा  गया  है  ।  इससे न  केवल  अधिक  संख्या  में  कर्मचारियों  को  लाभ  होगा

 अपितु  भ्रंश दान  की  दर  बढ़ाने  से  भविष्य  निधि  की  राशि  में  भी  वृद्धि  होगी  ।  विधेयक

 के  ये  उपबन्ध  केवल  कमेंचारी  वर्ग  के  लिए  ही  महत्वपूर्ण  नहीं हैं  भ्रमित  राष्ट्र  के  लिए  भी

 महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  इसके  द्वारा  भारी  मात्रा में
 धनराशि  प्राप्त  होगी  जोकि  राष्ट्रीय  विकास  के

 लिए  आवश्यक  हैं  ।

 जब  अ्निवायं  जमा  योजना  लागू  की  गई  थी  तो  सरकार  की  और  से  यह  कहा  गया

 था  कि  यदि  कर्मचारियों  को  अधिक  धन  उपलब्ध  होगा  तो  a  उसे  व्यय  करेंगे  और  इससे

 मुद्रा  स्थिति  बढ़  जायेंगी  ।  अतः  श्रनिवायं  जमा  योजना  लागू  की  गई  ।  जमा  की  जाने  वाली

 राशि  पर  11  या  12  प्रतिशत  ब्याज  दिया  जाने  लगा  ।  बसे  कामिक  संघों  ने  सरकार  के

 इस  निणय  को  पसंद  नहीं  किया  था  ।  किन्तु  इससे  मुद्रा  स्थिति  को  रोकने  में  कुछ  सहायता

 मिली  है  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  संशोधन  अधिनियम  के  ढाई  वर्षों  के  बाद  भी  भविष्य  निधि  के

 प्रशासन  को  इस  योग्य  नहीं  बनाया  जा  सका  है  जो  किं  स्थिति  को  भलीभांति  संभाल  सके

 यहँ  आवश्यक  है
 कि

 इसके  लिए  समूचे  da  को  मजबूत  बनाया  जाये  ।  क्या  कारण  है  फि

 बकायी  राशियों  में  इतनी  बृद्धि  हो  रही  है  सरकार  कों  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विशेष

 ध्यान  देना  चाहिए  कि  ये  बकाया  राशियां  शीघ्र  समाप्त  हों  ate  जो  नियोजक  इनके  लिए
 जिम्मेदार  उनकी  सम्पत्ति  को  जब्त  कर  लिया  जाना  चाहिए  |  उनके  लिए  दंड  की  व्यवस्था

 करने  तथा  उन्हें  जेल  भेजने  के  साथ-साथ  उनकी  सम्पत्ति  जब्त  कर  ली  जानीं  चाहिए  ।  यह

 गरीब  श्रमिकों  का  पैसा  है  ।

 इस  विधेयक  में  एक  महत्वपूर्ण  बात  नहीं  जोड़ी  गई  है  ।  भविष्य  निधि  अंशदायी  है  ।

 इसमें  श्रमिक  भो  पैसा  देता  है  अर  नियोजक  भी  ।  नियोजक  को  भी  अरपना  अंश  जमा  करना

 कम होता  है  ।  इस  संशोधनकारी  विधेयक  में  ag  बिल्कुल  दीदी  No  है  ।  जब  उद्योगों  में  जबरी
 ९

 बंद  अथवा  तालाबंदी  हुई  है
 तो

 नियोजकों  ने  कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि  का  पैसा
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 लिट

 हजम  कर  लिया  ।  इस  तरह  का  कदाचार  रोकने  के  लिए  सरकार गर को  कठोर  मनाया  ही  करनी

 चचा हिए  |

 यह  सुनिश्चित  करने है हेतु
 कदम  उठाया  जाना  चाहिए  कि  क्मेंचारियों  का  धन  नियोजकों

 द्वारा  न  हड़प  लिया  जाये  ।  इसके  लिए  भविष्य  निधि  के  मामले  में  कर्मचारियों  को  प्रतिनिधित्व

 दिया  जाना  चाहिए  ।  मंत्री  जी  को  इस  विधेयक  के  प्रति  रचनात्मक  रवैया  अपनाना  चाहिए  |

 उन्हें  यह  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  यह  तो  विपक्षी  दल  के  सदस्य  का  विधेयक  हैं  ।  यदि  इसमें

 कुछ  ग्रोवर  सुधार  करने  की  गुंजाइश  हो  तो  ऐसा  भी  किया  जाना  चाहिए  |

 श्री  व्यालार  रवि  )  मैं इस  विधेयक  की  भावना  का  समान  करता

 हूं  ।  आपात  स्थिति  के  पश्चात  भविष्य  निधि  कार्थालय  ने  भविष्य  निधि  को  बकाया  राशि

 को  वसूल  करने  नदी  में  सराहनीय  क्षमता  का  wera  किया  है  ।  गत  ag  की  तुलना  में

 आपात  स्थिति
 के

 दौरान  150  प्रतिशत  से  अधिक  बकाया  राशि  को  वसूल  किया  गया  हैं  |

 गत  af  ऐसे  लगभग  एक  लाख  मामले  निपटाये  गए  थे  किन्तु  इस  वह  2.5  लाख  ऐसे  मामले

 निपटाए  गए  हैं  ।  अतः  इस  संगठन  में  काफ़ी  सुधार  gare  |  अरब  इस  संगठन  के  fares

 कोई  शिकायत  नहीं  है  ।

 एक  बड़ी  कमी  जिसका  मैं  यहां  उल्लेख  हूं  ।  भविष्य  निधि  aaa  को

 छोटे-छोटे  मामलों  पर  विचार  करने  या  निर्णय  लेने  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  जाना  पड़ता  है  |

 यह्या  संगठन  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  है  |  maa  को  कुछ  शक्तियां  जानी  चाहिएं

 ताकि  वह  अपने  ही  स्तर
 पर  कुछ  मामले  निपटा  सके  ग्रोवर  इस  तरह  समय  की  बरबादी  न

 हो ।

 यह  विधेयक  कर्मचारियों  तथा  उनके  परिवार  वालों  केਂ  कल्याणार्थ  है  20  ag  की

 अवधि  काफ़ी  लम्बा  समय  होता  है  1  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  बैकों  को  तरह  इस  धन

 पर  भी  9  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  क्यों  नहीं  दिया  जाता  ॥

 विधेयक  में  सहकारी  क्षेत्र  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे

 alan  गतिविधियों  के  लिए  सहकारी  समितियां  आधारभूत  ढांचे  के  रूप  में  काम  करती

 इन  समितियों  भ्रन्तर्गत  इन  लोगों  को  भी  रखा  जाना  चाहिए  ।  मेरा  ag  भी  अनुरोध

 कर्मचारियों  में  भ्रनृशासन  बनाया  रखा  जाये  ताकि  कार्मिक  संघों  के  नेतायों  सी

 तरह  की  शिकायत  न  हो  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  इतने  उप-कार्यालय  क्यों  खोले  जा  रहे  हैं  ।

 किसी  व्यक्ति  पर  मेहरबानी  करने  के  लिए  इतने  कार्यालय  नहीं  खोले  जाने  चाहिएं  ।  बंगाल

 या  बम्बई  जैसे  नगरों  में  तो  ठीक  है  क्योंकि  वहां  1000  से  2000  तक  अधिकारी  हैं  ।

 भविष्य  निधि  की  बकाया  राशियों  को  एकत्रित श्रम  मंत्री  रघुनाथ

 करने  के  लिए  आधिक  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  |  31-3-7  को  कुल  बक़ाया  राशि  20.  66

 करोड़  रुपये  जिसमें  वस्त्र  उद्योगों  का  हिस्सा  12.7  करोड़  रुपये  था  ।  31-3-75  को

 ort  apis
 यह  राशि  घटकर  19.34  करोड  पये  रह  गई  4!  अर  वस्त्र  उद्योग  का  हिस्सा  भी  घटकर
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 23  1976  कर्मचारी भविष्य  निधि  तथा  कुटुम्ब  पवन  निधि

 विधेयक--वापिस  ले  लिया  गया
 a  SS  2.22.  क  क  अन

 10.45  करोड़  पये  रह  गया
 ।

 मैं  इस  मामले
 पर

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  साथ  बातचीत

 करने
 जा

 रहा  हूं  क्योंकि  वस्त्र  उद्योग  में  इसी  का  अधिकांश  हिस्सा  है  ।  मुझे  are  है  किं

 भूगतान  की  योजना  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  |

 वर्तमान  भ्र धि नियम  के  श्रन्तगंत  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  कुछ  उपक्रमों  को  किन्हीं

 पत्तों  पर  छुट  देने  की  शक्ति  प्राप्त  है
 ।

 लगभग  20  वर्ष  पहले  कुछ  उपक्रमों  को  कुछ  छंट
 दी

 गई  थी  अ्रौर  तब  ऐसी  बकाया  राशियां  प्रतिकार  बंगाल  में  थी  ।  इन  कम्पनियों  के  विरुद्ध

 कार्यवाही  आरम्भ  कर
 दी

 गई  ह  श्र  मुकदमे  की  सूचना  दे  दी  गई  है
 ।

 किन्तु  ये  कम्पनियां

 संविधान  के  ग्रतच्छद  226  का  दुरुपयोग  कर  रही  हैं  ।  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  लेने

 के  बारे  में  उन्होंने  आयुक्त  के  सभी  प्रयास  विफल  कर  दिए हैं  ।

 यदि  संविधान  के  ग्रन च्छद  226  का  उपयोग  न  किया  होता  तो  सरकार  ने  पर्याप्त

 बकाया  राशि  एकत्रित  कर  ली  होती  i  संविधान  के  शअ्रनच्छेद  226  का  श्रद्रद्शिता  सें

 प्रयोग  करने  एमी  स्थिति  उत्पन्न  हों  सकती  ह  जहां  न्यायिक  संवीक्षा  स्वयं  प्रतिबंधित  हो

 जायेगी  ।  इस  दिशा  में  कुछ  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  |

 श्री  पी०  एस०  मेहता  :  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक
 पर  हुई

 चर्चा  में  भाग  लिया  तथा  इसका  समर्थन  किया  मैं  उनका  धन्यवाद  करता  हुं  ।  मैं  मंत्री

 जी  का  भी  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  विधेयक  की  भावना  तथा  उसके  उपबन्धों  की  सराहना

 की  |  उन्होंने  ग्राश्वासन  भी  दिया  है  कि  ag  इस  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधेयक  पेश  करेंगे

 झोर  इसलिए  उन्होंने  मुझसे  water  किया  है  कि  मैं  यह  विधेयक  वापस  ले  ल॑  |

 जब  आवश्यकता  पड़ती  है  किसी  भी  प्रयोजन  के  लिए  कानून  की  व्यवस्था  करनी

 पड़ती  है  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  कर्मचारियों  के  लिए  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदान  करना  तथा

 हितों
 को

 बढ़ाना  है
 ।

 सरकार
 को

 चाहिए
 कि  वह  cad  ऐसा  करने  में  पहल  करे  ।

 सरकार  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधेयक  पेश

 किन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।  awa  उन्होंने  दिया  है  कि  मैं  स्वयं  वह  व्यापक

 विधेयक  तैयार  कर  रहा  हूं  कौर  यथासंभव  शीघ्र  वह  व्यापक  विधेयक  पेश  कर  दिया  जायेगा

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है

 श्री  पी०  एम०  मेहता  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि  ate  कुटुम्ब  पेंशन

 1952  का  att  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने  की  अनुमति

 दी  जाये 1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.
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 ait  ite  एम०  मेहता  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  सभा  को  दिये  गये  झ्राश्वासन  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  मैं  क्रिया  को  वापिस  लेता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  सभा  मंगलवार  11  ह  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  मं  27  1976/7  1897  को  11  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  5  abna  tl ह  हक  tt
 en

 1976/Magha  5  adiourned
 till  eleven  रश  the  Clock  on  Tuesday  January  a7,

 43  “1897

 लुप  ee  wee
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